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एआई समिट की चमक और ज़मीनी हकीकत 
भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर बड़े-बड़े दावे सरकार द्वारा किए 

जा रहे हैं। सरकार ने पिछले वर्ष एआई विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट 
निर्धारित किया था, खबरों के अनुसार उसमें से लगभग 800 करोड़ रुपये ही खर्च हो 
सके। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन के बीच की 
दूरी को दर्शाता है। जब देश में एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। मंचों से 
डिजिटल क्रांति की बात हो रही है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, सरकार की 
इस मामले में वास्तविक सोच क्या है? सरकार ने एआई में शोध के लिए किस तरह 
की नीतियां बनाई हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में शोध के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। इस दौड़ में कैसे भारत आगे 
रहेगा। इसकी कोई वास्तविक सोच दिख नहीं रही है। एआई को लेकर भारत सरकार भी सपने देख रही है और वही 
सपना लोगों को दिखा रही है। विश्वविद्यालयों और आईटी सेक्टर को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की शिकायतें 
लगातार सामने आ रही हैं।

 शोध के लिए पिछले कई वर्षों में केंद्र सरकार को बजट में जो धन उपलब्ध कराना था, उसे बढ़ाने के स्थान 
पर और कम किया है। शोध संस्थानों में बुनियादी ढांचा, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन और दीर्घकालिक अनुदान 
की कमी होने के कारण शोध लगभग लगभग बंद हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को पर्याप्त प्रोत्साहन नही 
मिलेगा, तो स्वदेशी एआई तकनीक के साथ कदमताल कर पाना संभव नहीं होगा। भारत एक बाजार बनेगा। जहां 
पर विदेश से आयातित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा और रोजगार के अवसर 
विदेशों को देने का काम करेंगे। एआई समिट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी स्वागत योग्य है। भारत सरकार यदि 
भारत को एक उपभोक्ता बाजार बनाना चाहती है तो यह भारत सरकार की सोच है। भारत सरकार विदेशी कंपनियों के 
लिए पलक पावड़े बिछाती है। भारतीय कंपनियों और भारतीय शोधकर्ताओं के ऊपर सरकार को विश्वास ही नहीं है। 
सरकार जो नीतियां बनाती है उनके क्रियान्वयन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कि भारतीय शोधकर्ता और भारतीय 
कंपनियां विदेशी कंपनियों के मुकाबले में पिछड जाती हैं। 

यह स्थिति दीर्घकालिक दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। दुनिया की अग्रणी कंपनियां जैसे ओपन एआई, गूगल और 
माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को भारतीय राजनेता और भारतीय नौकरशाह दामाद की तरह स्वागत करते 
हैं। भारत सरकार का हर काम इन्हीं कंपनियों को सौंपा जाता है। इनसे अच्छे उत्पादन यदि भारतीय कंपनियों और 
सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करते हैं। उन्हें सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है, जिसके कारण वह विदेशो में जाकर अपना 
करियर बनाने के लिए विवश होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला एवं अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के साथ 
सरकारी संरक्षण को लेकर भारतीय एवं वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
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गूगल पांच साल में करीब 15 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर का करेगी निवेश

नई दिल्ली। एआई इम्पेक्ट समिट-2026 में भारत 
को विदेशी कपंनियों स ेढेरों निवशे मिल ेहैं, जिसमें 
गगूल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और क्वालकॉम जसैी 
कपंनिया ंशामिल हैं। समिट में कपंनियों न ेबताया है 
कि वे भारत में डेटा सेंटर्स और न्यू एआई मॉडल 
को डेवलप करेंग।े बधुवार को गगूल क ेसीईओ सुदंर 
पिचाई न ेपीएम मोदी स ेमलुाकात की और बताया 
कि कंपनी अगल ेपाचं साल में भारत में करीब 15 
बिलियन अमरेिकी डॉलर का निवशे करगेी। समिट 
में गगूल सीईओ और गगूल डीपमाइडं जीफ डेमिस 
हासाबिस दोनों भारत में हैं। मीडिया रिपोर्ट क ेमतुाबिक 
गगूल का निवशे दशे क ेपहल ेबड़े एआई हब को तयैार 
करगेा। प्रोजके्ट का सबस ेबड़ा हिस्सा आधं्रप्रदशे के 
विशाखापत्तनम में बनने वाला मगेा एआई डेटा सेंटर 
ह।ै इसमें एआई मॉडल ट्रेनिग, क्लाउड सर्विस और 
कपं्यूटिगं का केंद्र बनेगा। एआई इम्पैक्ट समिट-2026 
में माइक्रोसॉफ्ट न ेबधुवार को ऐलान किया ह ैकि वह 
ग्लोबल साउथ में 50 बिलियन अमरेिकी डॉलर का 
निवेश करगेी। यह निवशे आन ेवाल ेचार साल के 
दौरान की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बीत ेसाल भारत में 
17.5 बिलियन अमरेिकी डॉलर क ेनिवशे का ऐलान 
किया था। योट्टा डेटा सर्विसजे ने भी ऐलान किया ह ैकि 
वह एनवीडिया क ेलटेसे्ट चिप्स क ेडेवलपमेंट पर 2 
अरब डॉलर स ेज्यादा का निवशे करेंग।े
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गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि 
पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 

साथ शीर्ष नेताओं दी श्रद्धांजलि
नई दिल्ली। भारतीय स्वाधीनता सगं्राम क ेअमर 

नायक, महान समाज सधुारक और शिक्षाविद गोपाल 
कषृ्ण गोखल ेकी पणु्यतिथि पर केंद्रीय गहृ मतं्री अमित 
शाह क ेसाथ शीर्ष नतेाओं न ेनमन किया। केंद्रीय गहृ 
मतं्री अमित शाह न ेअपन ेसाेशल मीडिया प्लेटफार्म 
एक्स पर गोपाल कृष्ण गोखले की पणु्यतिथि पर नमन 
करते हएु कहा कि गोपाल कषृ्ण गोखल ेन ेआजादी के 
आदंोलन से युवाओं को जोड़कर स्वाधीनता क ेलिए 
उन्हें प्रेरित किया, वहीं अस्पृश्यता उन्मूलन व समाज 
सुधार क ेलिए भी निरतंर कार्य किए। दशेहित के 
विषयों पर गोखले अपनी स्पष्टवादिता क ेलिए जाने 
जाते थ।े सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 
कशुल राजनीतिक एव ंसामाजिक नतेा, महान समाज 
सुधारक, काननूी राजनीति क ेमाध्यम स ेस्वततं्रता 
संग्राम की नींव रखन ेवाले गोपाल कषृ्ण गोखले 
की जयतंी पर नमन किया। किसान कल्याण और 
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिहं चौहान न ेकहा 
कि मां भारती क ेवीर सपतू, महान स्वततं्रता सगं्राम 
सेनानी एव ंसमाज सधुारक गोपाल कषृ्ण गोखले 
की पणु्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हू।ं 
आपक ेओजस्वी विचार और आदर्श जीवन सदवै 
हमें राष्ट्र की सवेा व जनकल्याण हते ुप्रेरित करते 
रहेंग।े केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरीराज सिहं न ेभारतीय 
स्वाधीनता सगं्राम क ेमहान स्वततं्रता सनेानी एवं 
समाज सुधारक गोपाल कषृ्ण गोखल ेकी पणु्यतिथि 
पर उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 
क ेराष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन न ेस्वततं्रता सनेानी 
गोपाल कषृ्ण गोखले की पणु्यतिथि पर श्रद्धांजलि 
अर्पित की।

जीएसटी घटाकर लोगों को दी राहत, लेकिन 6 
माह में ही दाम बढ़ा कंपनियों ने कर दी छूमंतर

एजेंसी। नई दिल्ली

त ू डाल-डाल, मैं पात-पात......यह 
कहावत मोदी सरकार और एफएमसीजी 
कपंनियों क े हालिया समीकरण पर सटीक 
बठैती ह।ै केंद्र सरकार आम आदमी को राहत 
दिलान ेकी कितनी भी कोशिश क्‍यों न कर ल,े 
लकेिन कपंनियों न ेठान रखा है कि हम ऐसा 
नहीं होन ेदने ेवाल ेह।ै अभी 4 माह पहल ेही केंद्र 
सरकार न ेरोजमर्रा इस्तेमाल होन ेवाल े200 
स ेभी ज्‍यादा आइटम पर जीएसटी घटाकर 
आम आदमी को राहत दिलान ेकी कोशिश 
की थी, लकेिन एफएमसीजी कपंनियों न ेइन 
सभी प्रोडक्ट क ेदाम बढ़ाकर राहत को एक 
झटक ेमें छमूतंर कर सरकार की मशंा पर पानी 
फेर दिया ह।ै दरअसल एफएमसीजी कपंनियों 
न ेतले, साबनु, टथूपसे्ट सहित तमाम दनैिक 

उपयोग वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की 
है। इन एफएमसीजी कपंनियों का कहना है कि 
लागत में बढ़ोतरी की वजह स ेइन वस्तुओं 
क ेदाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। डॉलर के 
मकुाबल ेरुपय ेमें आ रही गिरावट स ेकच्चे 
माल का आयात महंगा हो गया है, जिसका 
सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। 
इसक ेबाद इन प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी 
करना मजबरूी हो गया है। वहीं इस पूर ेमामले 
में डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि डिटर्जेंट, हेयर 

ऑयल स ेलकेर चॉकलटे, बिस्कुट, नडूल्स, 
अनाज सहित तमाम रोजमर्रा क ेइस्तेमाल की 
चीजों क ेदाम बढ़े हैं। इस महीन ेक ेआखिर 
तक इन चीजों क ेबढ़े दाम वाली पकैटे खदुरा 
दकुानों पर पहंुच जाएगी और ग्राहकों को भी 
महंगी कीमत पर सार ेसामान खरीदना होगा। 
जीएसटी कटौती क ेबाद इन सभी की खपत 
6 फीसदी बढ़ गई थी, लकेिन अब फिर से 
बिक्री पर दबाव पड़ सकता ह.ै डाबर इडंिया 
क ेसीईओ न ेबताया कि चाल ू वित्तवर्ष की 
चौथी तिमाही में वस्तुओं क ेदाम 2 फीसदी 
तक बढ़ाए हैं, जो अगल ेसाल भी लाग ूरहेंगी। 
टाटा कजं्यूमर प्रोडक्ट क ेप्रबधं निदशेक ने 
कहा है कि चाय की कीमतों में बढ़ोतरी की गई 
है। जनवरी स ेअप्रैल तक बढ़ोतरी की समीक्षा 
होगी और उसक ेबाद आग ेकीमतें बढ़ान ेपर 
फसैला किया जाएगा।

शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में मची 
भगदड़, किले की टूटी रेलिंग, कई घायल
पणु।े पणु ेजिल ेक ेजनु्नार में छत्रपति शिवाजी महाराज 

की जयतंी क े मौक े पर समारोह में भारी भीड़ क ेचलते 
रलेिग टटू गई। इसस ेवहा ंअफरा-तफरी मच गई। एसपी ने 
बताया कि इस घटना में कछु लोगों को मामलूी चोटें आई 
हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रशासन ने 
स्थिति को परूी तरह नियतं्रण में बताया ह।ै एसपी न ेलोगों से 
अफवाहों पर ध्यान न दने ेऔर प्रशासन का सहयोग करन ेकी 
अपील की। मीडिया रिपोर्ट क ेमतुाबिक यह घटना शिवनरेी 
किला परिसर में हईु, जो शिवाजी महाराज का जन्मस्थान 
माना जाता ह।ै पलुिस क ेमतुाबिक सबुह करीब 3:30 बजे 
हाथी दरवाजा और गणशे दरवाजा की ओर जान ेवाल ेहिस्से 
में भीड़ अचानक बढ़ गई। पीछ ेस ेधक्का लगन ेपर आगे 
खड़े लोगों का सतंलुन बिगड़ गया और कछु लोग नीचे गिर 
गए। मौक ेपर मौजदू पलुिस न ेतरुतं भीड़ को कटं्रोल किया। 
प्रशासन का कहना ह ैकि स्थिति अब परूी तरह सामान्य ह।ै 
रिपोर्ट क ेमतुाबिक वहा ंमौजदू लोगों न ेबताया कि बधुवार 
रात स ेही बड़ी सखं्या में लोग किल ेपर पहुचंन ेलग ेथ।े सकंरे 
प्रवशे और निकास मार्गों पर दबाव बढ़ता गया। एम्बरखाना 
क ेनीच ेवाल ेहिस्से में एक साथ कई समहू आग ेबढ़न ेलग,े 
जिसस ेभगदड़ जसैी स्थिति बन गई।

देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर 
मजबूर नहीं करना चाहिए : शशि थरुर
नई दिल्ली। कागं्रेस सासंद 

और परू्व मतं्री शशि थरूर 
न े‘वदें मातरम’ को लकेर 
चल रही बहस पर साफ 
कहा कि किसी भी नागरिक 
को गान े क े लिए मजबरू 
नहीं करना चाहिए। उन्होंने 
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी 
किए गए गाइडलाइसं की आलोचना 
कर कहा कि दशेभक्ति दिल स ेहोती ह,ै 
और काननू बनाकर इस गान ेको जबरन 
किसी की जबुान पर नहीं लाया जा 
सकता। केंद्रीय गहृ मतं्रालय न ेआदेश 
दिए हैं कि राष्ट्रीय गीत ‘वदं ेमातरम’ 
अब सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में 
परूा गाना अनिवार्य होगा। कागं्रेस नतेा 
थरूर न े इस दौरान ‘वदं ेमातरम’ के 
इतिहास का उल्लेख किया। यह गीत 

बकंिम चदं्र चट्टोपाध्याय द्वारा 
लिखा गया था और स्वततं्रता 
सगं्राम में क्रांतिकारियों और 
सत्याग्रहियों को प्रेरित 
करता था। उन्होंन े कहा 
कि आज एक धर्मनिरपके्ष 

गणराज्य क े रूप में राज्य 
और व्यक्तिगत अतंरात्मा के 

बीच सतंलुन बनाए रखना आवश्यक 
ह।ै स्वततं्रता क ेसमय भारतीय राष्ट्रीय 
कागं्रेस ‘वदं ेमातरम’ गाती थी, लकेिन 
दशे की धार्मिक विविधता को दखेकर 
‘जन गण मन’ को राष्ट्रगान चनुा 
गया। सवंिधान सभा न े‘वदं ेमातरम’ 
को राष्ट्रीय गीत का समान दर्जा दिया, 
ताकि स्वततं्रता सगं्राम में इसकी भमूिका 
सम्मानित हो और किसी समदुाय को 
अलग-थलग न किया जाए।

अरुणाचल के करीब परमाणु हथियारों का जाल 
बिछा रहा चीन, भारत के लिए खतरे की घंटी

एजेंसी। नई दिल्ली

चीन क े राष्ट्रपति जिनपिगं की 
सनेा न्यूक्लियर हथियारों क ेदम पर 
डरान ेक ेपैंतर ेआजमा रही ह।ै दनुिया 
की नजरों स ेछपुकर चीन क ेअदंर 
एक बहतु बड़ी साजिश चल रही थी, 
जिसका कच्चा चिट्ठा अब सटैलेाइट 
तस्वीरों न ेखोल दिया ह।ै इन तस्वीरों 
में साफ दिख रहा ह ैकि चीन भारत के 
अरुणाचल प्रदशे क ेबिल्कुल करीब 
परमाण ुहथियारों का जाल बिछा रहा 
ह।ै चीन की यह गसु्ताखी न सिर्फ भारत 
क ेलिए बल्कि परू ेएशिया की शातंि के 
लिए खतरा बन सकती ह।ै मीडिया 
रिपोर्ट क ेमतुाबिक अरुणाचल प्रदशे 
की सीमा स ेमहज 800 किलोमीटर 
दरू चीन क ेसिचआुन प्रांत में परमाणु 

ताकत का विस्तार चल रहा ह,ै 
जिसका पर्दाफाश सटेैलाइट तस्वीरों 
न े किया ह।ै इन फोटोज में चीन का 
वह गपु्त साम्राज्य दिख रहा ह ैजहा ंन 
कवेल नए परमाण ुहथियार बन रह ेहैं 
बल्कि उन्हें और भी घातक बनान ेके 
लिए परीक्षण किया जा रहा ह,ै जहां 
रूस और अमरेिका क ेबीच परमाणु 
सधंि खत्म हो चकुी ह,ै दसूरी तरफ 

चीन का यह बलेगाम परमाण ुविस्तार 
दक्षिण एशिया की सरुक्षा क ेलिए एक 
बड़ा खतरा बन गया ह।ै सिचआुन की 
पहाड़ियों में छिप ेय ेठिकान ेसीध ेतौर 
पर भारत क ेपरू्वी इलाकों क ेलिए रडे 
अलर्ट हैं। सटैलेाइट तस्वीरों स ेपता 
चला ह ैकि सिचआुन की घाटियों में 
दो प्रमखु जगहों पर काम यदु्ध स्तर पर 
चल रहा ह।ै

फ्रीबीज बांट रहे राज्यों पर नाराज हुए सीजेआई, 
मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जगह रोजगार दें
नई दिल्ली। भारत क े मखु्य 

न्यायाधीश (सीजआेई) सरू्यकातं ने 
चनुाव क े दौरान फ्रीबीज बाटं रहे 
राज्यों को कड़ी फटकार लगा दी ह।ै 
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सनुवाई 
क ेदौरान उन्होंन ेकहा कि आखिर 
करदाता क े अलावा इन योजनाओं 
का खर्च और कौन उठान े वाला ह।ै 
उन्होंन ेकहा कि भोजन और बिजली क ेबाद 
अब सीधा कशै ट्रांसफर होन ेलगा ह।ै इसके 
साथ ही अदालत न ेकहा ह ै कि दशे में केंद्र 
और राज्यों सरकार को रोजगार पर ध्यान दनेा 
चाहिए। उन्होंन ेकहा कि विकास पर अब कम 
खर्च किया जा रहा ह।ै दरअसल सनुवाई के 
दौरान सीजआेई न ेकर्ज क ेबाद भी राज्यों की 
तरफ से मफु्त में चीजें बाटंन ेपर चिता जाहिर 
कर दी। उन्होंन ेसवाल किया, आखिर करदाता 
नहीं, तब इन योजनाओं क ेलिए भगुतान कौन 

करगेा? सपु्रीम कोर्ट न ेनकद बाटंन ेऔर 
मफु्त की सवुिधाए ं दने े को लकेर 
वित्तीय समझदारी पर भी सवाल 
उठाए हैं। सीजआेई का कहना है 
कि राज्यों को मफु्त की रवेड़ियां 
या डोल्स बाटंन ेक ेबजाय रोजगार 

पदैा करन ेको प्राथमिकता दनेी चाहिए। 
सीजआेई न ेचतेाया ह ैकि विकास पर अब 

कम खर्च हो रहा ह।ै उन्होंन ेकहा, अगर आप 
मफु्त खाना..., मफु्त साइकिल...,मफु्त बिजली 
दते.े.. और अब तक सीधा कशै ट्रांसफर हो रहा 
ह।ै सपु्रीम कोर्ट बेंच न ेकहा ह ैकि कई राज्य 
राजस्व घाट ेका सामना कर रह ेहैं, लकेिन फिर 
भी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किए 
हएु हैं। कोर्ट का मानना ह ैकि कर्मचारियों के 
वतेन और मफु्त की सवुिधाओं का बोझ इतना 
बढ़ गया ह ैकि व ेविकास क ेलिए जरूरी फडं 
को खत्म कर रह ेहैं।

वैश्विक समुदाय समुद्री चुनौतियों से निपटने 
के लिए आपस में हाथ मिलाए : राजनाथ सिंह
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विशाखापत्तनम के पूर्वी तट 
पर चल रहे बहुराष्ट्रीय समुद्री 
अभ्यास ‘मिलन’ में 74 देशों की 
नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, ताकि 
समुद्री जुड़ाव, सामूहिक सुरक्षा और 
नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को 
मजबूत किया जा सके। अभ्यास का 
औपचारिक उद्घाटन करते हुए रक्षा 
मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूएन 
कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के 
कानूनी ढांचे को एक बड़े ग्लोबल 
नेवल आर्किटेक्चर के जरिए और 
मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने 
कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों 

और नेविगेशन की आजादी पर 
आधारित समुद्री व्यवस्था बनाना 
चाहता है। ​​रक्षा मंत्री ने ​कहा कि 
भारत एक भरोसेमंद विश्व-मित्र 
है, इस क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्टिव और 
भरोसेमंद भूमिका निभाता रहेगा​
।​ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 
अपील की है कि वे समुद्र में उभरती 

हुई मुश्किल और आपस में जुड़ी 
चुनौतियों से असरदार तरीके से 
निपटें और आपसी सम्मान और 
लेन-देन की भावना से काम करें।​ 
समय के साथ इंटरनेशनल शांति 
बनाने में ​नौसेना की भूमिका और 
बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में ते​जी 
से आर्थिक विकास हुआ है, जिससे 

इंटरनेशनल व्यापार और ट्रांसपोर्ट में 
भारी बढ़ोतरी हुई है। ​रक्षा मंत्री ने कहा​ 
कि हमारे पानी को उन खतरनाक 
आतंकवादी गतिविधियों से बचाने 
की जरूरत है​, जो ​इन इलाकों में पैर 
पसार रही हैं। ​राजनाथ सिंह ने ​जोर 
देकर कहा कि पुराने खतरे, पाइरेसी, 
समुद्री आतंकवाद, गैर-कानूनी 
मछली पकड़ना, ट्रैफिकिंग, साइबर 
कमजोरियां और जरूरी सप्लाई 
चेन में रुकावट जैसी नई चुनौतियों 
के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 
क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक आपदाओं 
को बढ़ा रहा है, जिससे मानवीय 
और आपदा राहत ऑपरेशन ज्यादा 
बार-बार और मुश्किल हो रहे हैं।
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प्रधानमतं्री नरने्द्र मोदी न ेगरुुवार 
को भारत मडंपम में आयोजित इडंिया 
एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन 
करते हएु कहा कि कतृ्रिम बुद्धिमत्ता 
का भविष्य पारदर्शिता, जवाबदहेी 
और मानव-हित पर आधारित होना 
चाहिए। एआई कछु दशेों या कपंनियों 
का साधन नहीं बन,े बल्कि यह 
“सर्वजन हिताय, सर्वजन सखुाय” 
का माध्यम बन।े प्रधानमतं्री न ेएआई 
के लिए मानव विजन पशे करत ेहुए 
कहा कि अवसरों क े साथ जोखिम 
भी हैं, इसलिए इस े मानव-केंद्रित 
और जिम्मेदार तरीक े स े विकसित 
करना जरूरी ह।ै इस मौक ेपर फ्रांस 
के राष्ट्रपति इमनैएुल मकै्रों, सयंकु्त 
राष्ट्र महासचिव एटंोनियो गटुरेसे, 
केंद्रीय मतं्री अश्विनी वषै्णव, वशै्विक 
तकनीकी कंपनियों क े प्रमखु और 
उद्योग जगत क े दिग्गज मौजदू रहे। 
सम्मेलन के दौरान ‘नई दिल्ली 
फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं’ 
की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य 
एआई को समावशेी, बहुभाषी और 
वशै्विक विकास का साधन बनाना है। 
प्रधानमतं्री न ेडीप फके जसैी चनुौतियों 
का जिक्र किया और कहा कि जसेै 

खान ेकी चीजों पर लबेल लगता है 
कि उसमें क्या ह,ै वसेै ही डिजिटल 
कटंेंट पर भी लबेलिगं जरूरी ह ैताकि 
लोग सच-झूठ पहचान सकें। इसकी 
स्पीड और स्केल इतनी बड़ी ह ै कि 
इसक ेअच्छे और बरु ेदोनों प्रभाव हो 
सकत ेहैं। इसलिए सावधानी बरतनी 
होगी। एआई को खलुी छटू मिलनी 
चाहिए, लकेिन कमान हमार ेहाथ में 
होनी चाहिए । विकासशील दशेों के 
लिए एआई को लोकतातं्रिक बनाना 
जरूरी ह।ै मनषु्यों को सिर्फ डेटा का 
स्रोत नहीं बनन ेदनेा चाहिए, बल्कि 
एआई को सशक्तिकरण का माध्यम 
बनाना होगा। प्रधानमतं्री न ेकहा कि 
दनुिया में दो तरह क ेलोग हैं। कछु 
एआई से डरत ेहैं, कछु इसमें भाग्य 
दखेत ेहैं। भारत गर्व से कहता ह ैकि 
हमें एआई में भय नहीं, भाग्य और 

भविष्य दिखता ह।ै भारत समेीकडंक्टर 
चिप मनै्युफकै्चरिगं, क्वांटम कपं्यूटिगं 
तक मजबतू इकोसिस्टम बना रहा ह।ै 
सरुक्षित डेटा सेंटर, मजबतू आईटी 
ढाचंा और डायनामिक स्टार्टअप 
कल्चर भारत को किफायती, 
स्केलबेल और सरुक्षित एआई का हब 
बना सकता ह।ै भारत की विविधता, 
यवुा आबादी और लोकतंत्र इस ेखास 
बनाते हैं। यहा ं सफल एआई मॉडल 
परूी दनुिया में काम कर सकता ह।ै 
प्रधानमतं्री न ेकहा कि जैस ेस्कूल का 
सिलेबस बच्चों क ेलिए सरुक्षित और 
परिवार क ेमार्गदर्शन में होता ह,ै वसै ेही 
एआई भी बच्चों क ेलिए सरुक्षित होनी 
चाहिए। समिट में 3 भारतीय कपंनियों 
न े अपन े एआई मॉडल्स और ऐप्स 
लॉन्च किए, जो यवुाओं की प्रतिभा 
और भारत की विविधता को दिखाते हैं।

एआई समिट में एंटोनियो गुटेरेस, मुकेश अंबानी 
और एन. चंद्रशेखरन ने भारत पर जताया भरोसा

नई दिल्ली। भारत क ेभारत 
मडंपम में चल रहे इडंिया 
एआई इम्पैक्ट समिट में 
सयंकु्त राष्ट्र महासचिव 
एटंोनियो गटुरेसे, रिलायसं 
इडंस्ट्रीज क े अध्यक्ष 
एव ं प्रबधं निदशेक मकुशे 
अबंानी, टाटा समहू क े अध्यक्ष 
एन चदं्रशेखरन और अमरेिकी एआई 
कपंनी एन्थ्रोपिक क ेमखु्य कार्यकारी 
अधिकारी डारियो अमोदईे सहित 
दनुिया क ेशीर्ष लोगों और उद्योग जगत 
क ेदिग्गजों न ेभारत की एआई नतेतृ्व 
क्षमता की खलुकर सराहना की। इन 
लोगों न े कहा कि भारत डिजिटल 
इफं्रास्ट्रक्चर, डेटा, जनसखं्या और 
नवाचार क ेदम पर दनुिया की सबसे 
बड़ी एआई शक्ति बनन ेकी स्थिति 
में है। भारत विकसित भारत 2047 
क ेलक्ष्य में एआई को प्रमखु ताकत 
बनाएगा। साथ ही वशै्विक दक्षिण 
क े लिए भी भारत एआई विकास 

का मॉडल बन सकता ह।ै 
सयंकु्त राष्ट्र महासचिव 
एटंोनियो गटुरेसे न े यहां 
भारत मडंपम में समिट 
क े दौरान आयोजित 
सत्र में कहा प्रधानमतं्री 

नरने्द्र मोदी को इस समिट 
क ेआयोजन क े लिए धन्यवाद 

दिया। उन्होंन ेकहा कि वशै्विक दक्षिण 
में इस तरह क े पहल े एआई समिट 
की मजेबानी करक ेभारत न ेनतेतृ्व 
दिखाया ह।ै एआई का भविष्य कछु 
दशेों या कछु अरबपतियों क े हाथों 
में नहीं छोड़ा जा सकता। यह परूी 
मानवता स ेजडु़ा विषय ह।ै इसमें सभी 
दशेों की भागीदारी जरूरी ह।ै केंद्रीय 
मतं्री अश्विनी वषै्णव न ेघोषणा की 
कि न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट 
कमिटमेंट्स क े तहत अग्रणी एआई 
कपंनिया ंऔर भारतीय नवाचारकर्ता 
मिलकर जिम्मेदार एआई क े लिए 
स्वैच्छिक सकंल्प कर रह ेहैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एआई 
इम्पैक्ट समिट का किया उद्घाटन

वैष्णव ने  की नई 
दिल्ली फ्रंटियर 
एआई इम्पैक्ट 
प्रतिबद्धताओं 

की घोषणा
एआई समिट को संबोधित कर मोदी ने दिया बड़ा संदेश- सबकी भलाई और सबकी खुशी हमारा बेंचमार्क

रिहाई की मांग को लेकर अटक 
ब्रिज पर इमरान समर्थकों का 

कब्जा, मुनीर ने भेजी सेना
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान 

खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान में हालात 
बेकाबू हो गए हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-
ए-इंसाफ (पीटीआई) के हजारों समर्थकों ने खैबर प्रांत 
में सामरिक और रणनीतिक रूप से अहम अटक ब्रिज 
पर बुधवार को कब्जा कर लिया। ब्रिज के दोनों ओर 
इमरान समर्थकों के जमावड़े के कारण वाहन अटग गए। 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के तेवरों को देखते 
हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद, 
पेशावर व रावलपिंडी कैंट से करीब 5 हजार सैनिकों 
को रवाना किया। उधर, खैबर के सीएम सुहैल अफरीदी 
ने रिहाई के लिए युवाओं की इमरान रिलीज फोर्स बनाने 
का ऐलान किया है। इमरान के समर्थन में तहाफुज पार्टी 
(टीटीपी) ने भी इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया है। 
इमरान समर्थकों के अटक ब्रिज पर कब्जे से खैबर सूबा 
से पाक से कट गया है। इससे पाकिस्तान में अफरा-
तफरी मच गई। आनन फानन में मुनीर को फौज भेजने 
का फैसला लेना पड़ा।
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गोयल ने फिनलैंड के पीएम और स्विस 

कन्फेडरेशन के अध्यक्ष से मिलकर 
व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की

लोकतंत्र की शान : नई 
दिल्‍ली। केंद्रीय वाणिज्य और 
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 
गुरुवार को नई दिल्ली में फिनलैंड 
के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से 
मुलाकात की। इस दौरान दोनों 
नेताओं ने इंडिया-ईयू व्‍यापार समझौते से मिलने वाले मौकों पर बात 
की। केंद्रीय वाणिज्‍य मंत्री ने ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी एक बयान में 
लिखा, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मिलकर सच में बहुत खुशी 
हुई। उन्‍होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि 
कैसे भारत-ईयू व्‍यापार समझौता हमारे देशों को सर्विसेज, टेक्नोलॉजी 
और ग्रीन एनर्जी जैसे खास सेक्टर्स में मिलकर काम करने के बड़े मौके 
देती है, जिससे इंडिया-फिनलैंड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिश्ते और 
मज़बूत होंगे। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया 
कि केंद्रीय वाणिज्‍य मंत्री ने आज स्विस कन्फेडरेशन के अध्यक्ष गाई 
परमेलिन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में दोनों नेताओं ने 
भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत भारत-
स्विट्जरलैंड कार्यनीतिक सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। 
परमेलिन इंडिया एआई इंपैक्‍ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए भारत 
के आधिकारिक दौरे पर हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने इस बैठक में 
भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के 
तहत अपनी दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी और कार्यनीतिक सहयोग को 
और गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस बैठक में एआई 
इंपैक्‍ट समिट के संदर्भ में दोनों पक्षों ने नवाचार और उत्तरदायित्व के 
बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा 
कि टीईपीए प्रेसीजन इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, 
नवाचार और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग के 
महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन 
का नाम बदले जाने का किया विरोध
लोकतंत्र की शान : 

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल 
कारपोरेशन (डीएमआरसी) 
ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का 
नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय 
करने की मांग का विरोध करते 
हुए कहा है कि इससे सार्वजनिक राजस्व पर बोझ बढ़ेगा। डीएमआरसी 
ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि अगर ये मांग मानी गयी तो कई 
दूसरी याचिकाएं दायर की जाएंगी और दिल्ली मेट्रो पर काफी बोझ बढ़ 
जाएगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले 
की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करने का आदेश दिया। सुनवाई के 
दौरान डीएमआरसी के वकील ने कहा कि फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी 
में मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। डीएमआरसी ने 
कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करने 
से सार्वजनिक धन का करीब 40 से 45 लाख रुपये का खर्च होगा। 
उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलना एक नीतिगत फैसला है। 
डीएमआरसी ने कहा कि अगर एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की 
अनुमति दी जाएगी, तो ऐसी ही कई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के 
लिए याचिकाएं दायर की जाएंगी। तब कोर्ट ने कहा कि कई याचिकाएं 
दायर होने की आशंका इस मांग को खारिज करने की वजह नहीं हो 
सकती। उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते 
हुए डीएमआरसी को नोटिस जारी किया था। याचिका वकील उमेश 
शर्मा ने दायर किया है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो 
स्टेशन का नाम हिन्दी में सर्वोच्च न्यायालय रखा जाए। याचिका में 
कहा गया है कि सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में केंद्रीय 
सचिवालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में दिल्ली 
विश्वविद्यालय है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 
सर्वोच्च न्यायालय रखा जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम 
कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिन्दी में नाम भारत का सर्वोच्च 
न्यायालय है। याचिका में कहा गया है कि आफिशियल लैंग्वेज एक्ट और 
उसके नियम के मुताबिक केंद्रीय विभागों के सभी साइन बोर्ड अंग्रेजी और 
हिन्दी में होने चाहिए। हिन्दी में नाम देवनागरी लिपि में लिखा होना चाहिए। 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली 
मेट्रो को मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट रखने का सुझाव भेजा और वो 
मेट्रो प्रशासन के पैनल की ओर से स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई के 
दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हिन्दी में अनुवाद करने में विभाग काफी 
आलसी हैं। वे गृह मंत्रालय जा सकते थे। एक राजभाषा विभाग भी है। 
अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे इसका अनुवाद करा सकते थे, लेकिन 
वे हिन्दी भाषा को खराब कर रहे हैं।

धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम 
भट्ट और उनकी पत्नी को मिली जमानत

लोकतंत्र की शान : नई 
दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के चीफ 
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता 
वाली पीठ ने 44 करोड़ रुपये के 
फर्जीवाड़े के मामले में उदयपुर जेल 
में बंद फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 
नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने 13 फरवरी को श्वेतांबरी भट्ट को 
अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया के 
वकील ने कहा कि ये मामला 44 करोड़ के फर्जीवाड़े का है। चीफ 
जस्टिस ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर 
निरस्त करने की याचिका नहीं दाखिल की है। इसमें राजस्थान में केस 
कैसे बना। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता इंदिरा आईवीएफ के 
मालिक अजय मुर्दिया को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। सुनवाई के 
दौरान वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उसके ऊपर फिल्म 
बने। दोनों फिल्म फ्लॉप हो गयी। इसमें विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी का 
भला क्या दोष। फिर उन्हें हिरासत में क्यों रखा जा रहा है।
मुफ्त बिजली के वादे पर टीएनपीडीसीएल 

को फटकार, केंद्र सरकार को नोटिस
लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। तमिलनाडु से जुड़े एक 

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 
अगर राज्य सरकारें मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली और 
सीधे कैश ट्रांसफर देती रहेंगी तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां 
से आएगा। कई राज्य ऐसे हैं, जो पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी वे 
नई-नई कल्याण योजनाएं शुरू कर रहे हैं। इस मामले में उच्चतम 
न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन तमिलनाडु 
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) को 
इस बात के लिए फटकार लगाई कि उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति 
पर गौर किए बिना हर किसी को मुफ्त बिजली देने का वादा किया 
गया। दरअसल, उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्यूशन 
कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से दायर बिजली संशोधन कानून के 
नियम 23 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह 
नियम बिजली की कीमतों को नियंत्रित करता है। तमिलनाडु पावर 
डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने इसे राज्य के कामकाज में दखल 
और लोगों के कल्याण के लिए शुरु की गई योजना के विरुद्ध बताया। 
कोर्ट ने कहा कि हम देश में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं जो 
लोग बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ हैं, उनके लिए कल्याणकारी 
योजना होनी चाहिए। सबको मुफ्त सुविधा क्यों दी जाए। कोर्ट ने 
डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि 
राज्य का कर्तव्य रोजगार के अवसर पैदा करना है।

₹32,000 करोड़ के मिशन के साथ 
भारत करेगा वैश्विक क्रिटिकल 

मिनरल्स यात्रा का नेतृत्व
लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : श्री जी. किशन 
रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, 
भारत सरकार ने आज क्रिटिकल 
मिनरल्स के क्षेत्र में संसाधन 
निर्भरता से मूल्य संवर्धन की दिशा 
में निर्णायक बदलाव का आह्वान 
किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने 
रणनीतिक और आर्थिक भविष्य 
को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक 
क्रिटिकल मिनरल्स परिदृश्य में 
एक आकर्षक और विश्वसनीय 
गंतव्य के रूप में स्वयं को स्थापित 
कर रहा है। FICCI द्वारा भारत 
सरकार के खान मंत्रालय के साथ 
संयुक्त रूप से आयोजित ‘इंडियन 
क्रिटिकल मिनरल्स लैंडस्केप: 
फाउंडेशन फॉर ए सस्टेनेबल 
फ्यूचर – एम्पावरिंग इनोवेशन, 
ग्रोथ एंड सेल्फ-रिलायंस’ के दूसरे 
संस्करण को संबोधित करते हुए 
श्री रेड्डी ने कहा कि भारत वर्तमान 
में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 95 
प्रतिशत आयात पर निर्भर है। उन्होंने 

अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, 
पुनर्चक्रण और उन्नत विनिर्माण 
तक एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर 
पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने 
की आवश्यकता पर बल दिया। 
उन्होंने कहा कि सरकार क्रिटिकल 
मिनरल्स क्षेत्र में आयात निर्भरता 
कम करने और घरेलू उत्पादन 
बढ़ाने के लिए “रिफॉर्म एक्सप्रेस” 
मोड में कार्य कर रही है। “केंद्र 
सरकार, राज्य सरकारों और सभी 
हितधारकों के साथ मिलकर इस 
क्षेत्र में सुधारों को तेज गति से आगे 
बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है,” उन्होंने 
जोर देते हुए कहा।

सुप्रिया श्रीनेत, अध्यक्ष, 
सोशल मीडिया & डिजिटल 

प्लेटफॉर्म्स द्वारा जारी वक्तव्य
लोकतंत्र की शान,  जीशान अली

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों 
से देश में AI मतलब artificial 
intelligence की धूम मची हुई 
है. यह अलग बात है कि हिंदुस्तान 
की Artificial Intelligence 
संभावनाओं का दम घोंटने में मोदी 
सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी 
है. पहले ट्रेड डील में अमेरिका को 
अपना सारा डेटा सौंपना और फिर 
अभी चल रही AI Summit में 
कुव्यवस्थाओं के बीच, झूठ और 
चोरी के जो शर्मनाक खुलासे हुए हैं, 
उन्होंने देश की छवि धूमिल की है 
लेकिन जो नरेंद्र मोदी AI पर बहुत 
बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वो असल में 
Artificial Intelligence से थरथर 
काँपते हैं. आपके सामने कुछ तथ्य 
रख देती हूँ - दूध का दूध और पानी 
का पानी हो जाएगा ▪️पिछले 6 हफ़्तों 

में Indian National Congress के 
AI से बने 9 वीडियो इस देश के 
कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी 
केंद्र और राज्य सरकारों ने डिलीट 
करवाए हैं ▪म️ैं बिल्कुल स्पष्ट कर 
दूँ - इन सारे वीडियो में क़ानून के 
तहत जो AI डिस्क्लेमर होना चाहिए 
वो है. पूरे वीडियो की duration में 
आपको ऊपर AI GENERATED 
VIDEO लिखा दिखेगा - जो स्पष्ट 
करता है कि किसी को भी भ्रमित 
करने की कोई कोशिश नहीं की गई है

दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘गीता के माध्यम से नेतृत्व 
उत्कृष्टता’ विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य 
संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा ‘गीता के माध्यम से 
नेतृत्व उत्कृष्टता’ विषय पर दो दिवसीय 16-17 
फरवरी को क्षमता संवर्धन कार्यशाला (कैपिसिटी 
बिल्डिंग वर्कशॉप) का आयोजन किया गया। दिल्ली 
विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाने 
वाले शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यशाला के 
उद्घाटन सत्र में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के 
अध्यक्ष प्रो. निरंजन कुमार ने बताया कि आज के 
वैज्ञानिक युग में दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य 
संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा गीता जैसे धर्म ग्रंथ 
पर चार कोर्सेस बनाए गए हैं।पाठ्यक्रम निर्माण पर 
चर्चा करते हुए प्रो.निरंजन ने आगे कहा कि ‘गीता 
केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं है;बल्कि आधुनिक नेतृत्व 
और प्रबंधन की अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या 
करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है’।उन्होंने बताया कि 
भारत के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से 

लेकर जर्मनी के विल्हेल्म हम्बोल्ट और शोपेनहावर, 
अमेरिका के राल्फ इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो 
और इंग्लैंड के एल्डस हक्सले आदि अनेक 
दार्शनिक गीता की दार्शनिक उत्कृष्टता, सार्वभौमिक 
अपील और आध्यात्मिक गहनता से अत्यंत प्रभावित 
थे। प्रो. निरंजन ने कहा कि आज इन्टरनेट और 
एआई के समय में जहाँ सामूहिकता खत्म होती जा 

रही है ऐसे में गीता हमें स्व से पर की ओर अर्थात् 
मनुष्यता की ओर ले जाती है। प्रो. कुमार ने कहा कि 
मूल रूप से हमारे भीतर एक पशु बैठा होता है जो 
तामसिक होता है, और गीता हमें उस तमोगुण से 
सतोगुण की ओर लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण बच्चों के जीवन 
को सही दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

जमाअत के अध्यक्ष ने अपने 
रमज़ान संदेश में गहरी पवित्रता 

और दृढ़ता का आह्वान किया
लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। जमाअत-ए-
इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद 
सआदतुल्लाह हुसैनी ने अपने संदेश 
में कहा कि इस वर्ष मुसलमान रमज़ान 
को आंतरिक सुधार और सिद्धांतों 
वाली ज़िंदगी के एक 
संजीदा परियोजना के 
तौर पर देखें। उन्होंने 
इस बात पर ज़ोर दिया 
कि ऐसे समय में जब 
ईमान और उसूलों पर 
लगातार दबाव पड़ रहे 
हैं हमारे रोज़ा रखने 
का मकसद नेकदिली, 
सब्र और नैतिक ताकत 
बढ़ाना है।  मीडिया 
को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, 
“ईश्वर से भक्ति दिल की एक स्थिति 
है अल्लाह की मौजूदगी और उसकी 
निगरानी का गहरा एहसास, जो गुनाहों 
के प्रति हिचकिचाहट और अच्छाई 
की ओर एक स्वाभाविक  आकर्षण 
पैदा करता है।” उन्होंने कहा कि 

रोज़ा आस्तिकों को रस्मों और बाहरी 
डिसिप्लिन से परे जागृति के साथ 
जीना सिखाता है। रोज़े आध्यात्मिक 
पहलू पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा 
कि रोज़े से इंसान शारीरिक खुशियों 
के बजाय आध्यात्मिक खुशियों से 
जान-पहचान करता है, और भूख 

और नियंत्रण से पता चलता है कि 
शरीर का आराम सार्थक जीवन को 
परिभाषित नहीं करता। उन्होंने आगे 
कहा कि पश्चाताप और क्षमा मांगने 
से आत्मा स्वच्छ होता है और उद्देश्य 
को पुनः स्पष्ट करता है वापस लाता 
है।

डाॅ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट आॅफ प्रोफेशलन स्टडीज 
(एडीजीआईपीएस) के वार्षिक तकनीकी-सास्कृतिक उत्सव 

उत्कर्ष 2026 का हुआ भव्य उदघाटन समारोह
लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली! डाॅ. अखिलेश दास 
गुप्ता इंस्टीट्यूट आॅफ प्रोफेशलन 
स्टडीज (एडीजीआईपीएस) 
के वार्षिक तकनीकी-सास्कृतिक 
उत्सव उत्कर्ष 2026 का आगाज 
19 फरवरी, 2026 से हुआ 
इस उदघाटन समारोह के मुख्य 
अतिथि  डाॅ. आभा वरमानी, ज्वाइंट 
रजिस्ट्रार,  (एफिलीएशन ब्रांच) 
जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी, नई 
दिल्ली । इस अवसर पर डाॅ. विजय 
धीर डायरेक्टर काॅर्डेनेषन, प्रो. 
डाॅ. निरंजन भट्टाचार्य, डायरेक्टर, 
श्री बी.एम.के. गुप्ता, डायरेक्टर 
फाइनान्स, श्रीमती पंखुड़ी अग्रवाल, 
असिसटेंट डायरेक्टर (एच.आर.) 
ने इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य 
अतिथि का स्वागत किया।  कार्यक्रम 
में मुख्य अतिथि ने बताया कि 
यह बहुत गर्व की बात है कि इस 
संस्थान  के वार्षिक तकनीकी-
सास्कृतिक उत्सव उत्कर्ष 2026 
का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 

उन्होंने संस्थान के मैनेजमेंट माननीय 
चेयरपर्सन श्रीमती अलका दास 
गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय 
श्री विराज सागर दास जी, माननीय 
उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी और 
माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती देवांषी 
दास जी के सकुशल मार्गदर्शन की 
सराहना की तथा अपने संबोधन में 
बताया कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही 

है कि यह संस्थान के छात्र अलग-
अलग क्षेत्रों में जैसे तकनीकी शिक्षा, 
सफल उद्यमी, यूपीएससी, में अपनी 
मौजूदगी बनाई और मुझे यह खुशी 
है कि भविष्य में यह काॅलेज और 
तरक्की करे।  इस संस्थान के 
निदेशक प्रो. डाॅ. निरंजन भट्टाचार्य 
ने बताया कि मुख्य अतिथि आईपी 
यूनिवर्सिटी के मानकों को बनाए रखने 

का आधार है और उनके सकुशल 
मार्गदर्शन से संस्थान को मद्द मिलती 
है। इस उत्कर्ष का थीम विरासत से 
विकास तक है उदाहरण स्वरूप जैसे 
एक पेड़ को तूफान, आंधी या तेज 
हवाओं से बचने के लिए मिट्टी में 
मजबूती से जड़ें जमाकर रहना पड़ता 
है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के 
लिए हमें भी मजबूत नींव की जरूरत 
होती है। यदि जड़ें कमजोर हों, तो पेड़ 
मजबूत होकर खड़ा नहीं रह सकता। 
उसी तरह हम आम को सिर्फ एक 
फल के रूप में देखते हैं, लेकिन उसे 
उगाने और पकाने में पेड़ द्वारा किए 
गए प्रयास और संघर्ष के बारे में बहुत 
कम सोचते हैं।” उत्कर्ष 2026 में 
विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकि, 
सांस्कृतिक, मिस्टर एंड मिसेस 
उत्कर्ष 2026, फैशन शाॅ, गायन 
प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, नुक्कड 
नाटक आदि का सफल आयोजन 
किया जाएगा । 21.02.2026 को 
स्टार नाइट परफोरमेंस में सुप्रसिद्ध 
गायिका मिस चारू सेमवाल अपने 
गानों से समा बाधेंगीं।

भारत में स्थायी चुम्बक का उत्‍पादन इस साल 
के अंत तक शुरू हो जाएगा : किशन रेड्डी
लोकतंत्र की शान

नई दिल्‍ली। केंद्रीय कोयला एवं 
खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने गुरुवार 
को कहा कि भारत में इस साल के 
आखिरी तक दुर्लभ पृथ्वी स्थायी 
चुंबक (आरईपीएम) का उत्पादन 
शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक 
वाहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों 
के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों 
में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक 
अहम कदम होगा। रेड्डी ने यहां उद्योग 
मंडल इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स 
एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) और खान 
मंत्रालय की ओर से आयोजित 
सम्मेलन में कहा कि ‘आत्मनिर्भर 
भारत’ पहल के तहत केंद्र सरकार 
दु्र्लभ पृथ्वी तत्वों के आयात पर 
निर्भरता कम करने के लिए ठोस 
कदम उठा रही है। इस क्रम में इसी 
साल भारत में स्थायी चुंबकों का 
उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने 

कहा कि भारत अपने सामरिक और 
आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के 
लिए ग्लोबल जरूरी खनिज बैंकिंग में 
खुद को एक आकर्षक गंतव्य के तौर 
पर स्थापित कर रहा है। भारत अभी 
जरूरी खनिजों के आयात पर 95 
फीसदी निर्भर है। राष्ट्रीय क्रिटिकल 
मिनरल्स मिशन के तहत 32,000 
करोड़ रुपये के खर्च से काम शुरू 
हो गया है। रेड्डी ने बताया कि पूरे 

देश में 4,000 से अधिक क्रिटिकल 
खनिज अन्वेषण गतिविधियां पहले 
ही शुरू हो चुकी हैं। सेक्टर को और 
बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय 
खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को सपोर्ट 
कर रही है। रेड्डी ने कहा कि गुजरात 
सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू 
कर दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश 
भी आगे बढ़ने को तैयार है। वह 
जल्द ही ओडिशा और महाराष्ट्र के 

मुख्यमंत्रियों से भी इन संयंत्रों की 
स्थापना पर चर्चा करेंगे। यदि पूर्ण 
मूल्य संवर्धन शृंखला विकसित नहीं 
की गई तो भारत प्रसंस्कृत महत्वपूर्ण 
खनिजों के लिए अन्य देशों पर निर्भर 
बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 
खान मंत्रालय ने इसके लिए अन्वेषण 
ब्लॉकों की नीलामी करने के साथ 
पुनर्चक्रण सुविधाओं को भी मंजूरी 
दी है। फिलहाल भारत में महत्वपूर्ण 
खनिजों के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त 
इकाइयों की कमी है और यह एक 
बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के 
लिए सरकार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, 
महाराष्ट्र और गुजरात में महत्वपूर्ण 
खनिज प्रसंस्करण संयंत्र पार्क 
स्थापित करने की तैयारी में है। 
उल्‍लेखनीय है कि दुर्लभ पृथ्वी 
स्थायी चुंबक का उपयोग इलेक्ट्रिक 
वाहन, पवन चक्कियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
वैमानिकी और रक्षा क्षेत्रों में व्यापक 
रूप से किया जाता है।

कृषि मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत 
अब पौधरोपण के साथ की जाएगीः शिवराज

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि 
एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण 
विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 
ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय के 
सारे कार्यक्रम अब से पौधरोपण 
के साथ शुरू किए जाएंगे। कृषि 
विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों 
में पहले पेड़ लगाए जाएंगे और 
विद्यार्थियों से संकल्प दिलवाया 
जाएगा कि वे जीवनभर अपने 
जन्मदिन पर पौधा लगाएंगे। केवीके, 
एग्रीकल्चर कॉलेज और रिसर्च से 
जुड़े किसी भी आयोजन में पेड़ 
लगाना शुरुआती अनिवार्य कदम 

होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज गुरुवार 
को “एक पौधा प्रति दिन” संकल्प 

के पांच वर्ष पूर्ण होने पर पूसा स्थित 
एपी शिंदे हॉल में आयोजित विशेष 
कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 
इस अवसर पर साध्वी ऋतंभरा और 
पर्यावरणविद् डॉ. अनिल जोशी, 
आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. 
एम.एल. जाट, साधना सिंह मौजूद 
रहे। इस अवसर पर शिवराज सिंह 
चौहान ने कहा कि अमरकंटक में 
19 फरवरी 2021 के दिन नर्मदा 
तट पर “रूद्राक्ष” और “साल” के 
पौधे रोपकर नर्मदा सेवा यात्रा के 
समापन पर मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 
से अधिक पौधे लगाए गए, जिसने 
नदी, जंगल और जलवायु संरक्षण 
को जनआंदोलन में बदल दिया। 

इसी क्रम में “अंकुर अभियान” 
शुरू किया गया, जिसमें नागरिकों 
को पौधा लगाकर उसकी फोटो/
सेल्फी पोर्टल पर अपलोड करने 
और उसकी रक्षा का संकल्प लेने के 
लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान 
के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 
पौधे लगाए गए। उन्होंने सुझाव 
दिया कि एक राष्ट्रीय मंच बनाया 
जाए, जिसका नाम “संभावना” या 
“अंकुर” हो सकता है, जहां नागरिक 
जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों की 
वर्षगांठ, किसी प्रियजन की जयंती 
या पुण्यतिथि पर पौधा लगाने या 
लगवाने के लिए पंजीकरण कर 
सकें। महानगरों में रहने वाले लोग 

तय राशि (जैसे 100–150 रुपये) 
देकर अपने नाम से पेड़ लगवा 
सकें, और बदले में उन्हें उस पेड़ 
की फोटो और स्थान की जानकारी 
भेजी जाए। उन्होंने कहा कि देश 
में दानदाताओं की कोई कमी नहीं, 
कमी केवल काम करने वाले हाथों 
और व्यवस्थित मंच की है। यदि यह 
व्यवस्था खड़ी हो जाए तो “एक 
पौधा प्रति दिन” जैसे संकल्प एक 
महाअभियान में रूपांतरित हो सकते 
हैं। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि 
पौधरोपण धर्म, संस्कृति और धरती- 
तीनों की रक्षा का सच्चा यज्ञ है। पेड़ 
केवल हरियाली नहीं बल्कि धर्म, 
संस्कृति और धरती– तीनों की रक्षा 

का माध्यम हैं। पेड़ हमारे शास्त्रीय 
प्रतीकों, देववृक्षों और मातृभूमि की 
जीवंत अभिव्यक्ति हैं। जब कोई 
व्यक्ति या परिवार जन्मदिन, विवाह 
वर्षगांठ, गृहप्रवेश या अन्य शुभ 
अवसरों पर पौधा लगाता है, तो वह 
केवल पेड़ नहीं, बल्कि पीढ़ियों के 
लिए पुण्य व संरक्षण का बीज भी 
बोता है। उन्होंने भावपूर्ण अपील की 
कि दिखावटी खर्च, आतिशबाजी 
और क्षणिक उत्सवों की बजाय लोग 
अपने शुभ अवसरों पर पौधारोपण 
को “सच्चा यज्ञ” मानें और हर पौधे 
की रक्षा को वैसा ही धर्म समझें जैसा 
हम मंदिर में दिए व्रतों का पालन 
करते हैं।

गीता केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं है बल्कि 
आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन की 

अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या करने 
वाला दार्शनिक ग्रंथ है-प्रो. निरंजन कुमार
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रहमतों और बरकतों का महीना: रमज़ान
लोकतंत्र की शान

संभल/सिरसी मुक़द्दस माह-ए-
रमज़ान का आग़ाज़ होते ही मस्जिदों 
में रौनक बढ़ जाती है, दिलों में नूर 
उतरता है और हर मोमिन इबादत 
की तरफ़ पूरी लगन से रुख़ करता 
है। यह महीना सिर्फ़ रोज़ा रखने तक 
सीमित नहीं, बल्कि अपने अंदर 
तक़वा (परहेज़गारी), सब्र और 
इंसानियत पैदा करने का महीना है। 
समाजसेवी व पूर्व चेयरमैन  मार्केटिंग 
संभल, चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली 
ने अपने पैग़ाम में कहा कि रमज़ान 
हम सबको यह एहसास दिलाता है कि 
असली कामयाबी दौलत या शोहरत 
में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा 
और नेक किरदार में है। रोज़ा इंसान 
को भूख-प्यास की तकलीफ़ का 
एहसास कराता है, ताकि वह ग़रीबों 
और मजबूरों के दर्द को समझ सके 
और उनकी मदद के लिए आगे आए। 
उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को 
चाहिए कि वह इस मुक़द्दस महीने में 
पाँच वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करे, 

क़ुरआन-ए-पाक की तिलावत करे, 
ज़कात और सदक़ा अदा करे तथा 
अपने आस-पास के ज़रूरतमंद लोगों 
की ख़िदमत को अपनी ज़िम्मेदारी 
समझे। रमज़ान का असल मक़सद 
यही है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा 
करे और अल्लाह से क़रीबी हासिल 
करे। चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली 
ने आगे कहा कि रोज़ा सिर्फ़ खाने-
पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि 
अपनी ज़बान को झूठ, ग़ीबत और 
बुराई से रोकने का नाम है; अपनी 

निगाह को ग़लत चीज़ों से बचाने का 
नाम है; और अपने दिल को नफ़रत 
से पाक करने का नाम है। उन्होंने कहा 
कि रमज़ान हमें आपसी भाईचारे, 
मोहब्बत और एकता का पैग़ाम देता 
है। यह महीना समाज में अमन-ओ-
अमान और इंसाफ़ की बुनियाद को 
मज़बूत करने का बेहतरीन मौक़ा है। 
अगर हम सब इस महीने की रूह को 
समझ लें, तो हमारा समाज तरक़्क़ी 
और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ 
सकता है। अंत में चौधरी मोहम्मद 
फैज़ान अली ने संभल सहित पूरे 
प्रदेश और देशवासियों को रमज़ान 
की दिली मुबारकबाद पेश करते 
हुए दुआ की कि अल्लाह तआला 
सबकी इबादतें क़ुबूल फरमाए, गुनाहों 
को माफ़ करे और मुल्क में अमन, 
तरक़्क़ी और भाईचारा कायम रखे। 
रमज़ान हमें सिखाता है—इबादत में 
सच्चाई, इंसानियत में खिदमत और 
ज़िंदगी में सादगी। आइए, इस मुक़द्दस 
महीने को अपने लिए और अपने 
समाज के लिए बदलाव का जरिया 
बनाएं।

महेश्वरी महिला मंडल के नए सत्र की प्रथम मीटिंग में 
चार नये सदस्यों का फूलों के गुलदस्ते से हुआ स्वागत 
लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल 

जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहा: श्री माहेश्वरी महिला 
मंडल अमरोहा के नए सत्र की प्रथम 
मीटिंग बुधवार को हुई। जिसमें 
स्वास्थ्य और त्वचा देखभाल पर 
विशेष बैठक आयोजित की गई। 
मीटिंग का आरंभ  अध्यक्ष योगेश 
मालीवाल, सचिव वर्षा मlहेश्वरी 
एंव वरिष्ठ सदस्य श्रीमती प्रभा 
मुंद्रा  ने दीप प्रज्वलन करके 
किया। उसके बाद मंडल की सभी 
सदस्यों ने महेश वंदना की। मंडल 
में शामिल चार नए सदस्य श्रीमती 
कविता माहेश्वरी, श्रीमती शालिनी 
माहेश्वरी, श्रीमती मेघा माहेश्वरी 
एवं पूजा माहेश्वरी ने शपथ ली सभी 
नये सदस्यों का फूलों के गुलदस्ते 
देकर स्वागत किया गया l कार्यक्रम 
में होली के कार्यक्रम किस प्रकार 
किए जाएं उस पर चर्चा की गई। 

सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार 
रखें इस अवसर पर बदलते मौसम 
मे  त्वचा की देखभाल किस प्रकार 
की जाए पर  एक वार्ता रखी गई। 
सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त 
किए। जिसमें श्रीमती नीता लड्ढा , 
नविता मालीवाल, निधि खटोड़, 
गुंजन मुंदङा पूजा मुंदडा,सोनी 
काबरा आदि सदस्यों ने भाग लिया। 
सभी ने त्वचा की देखभाल संबंधी 
बहुत सारी जानकारियां दी। सदस्यों 

ने मनोरंजन के लिए हाऊजी खेली 
और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त 
उठाया । इस अवसर पर योगेश 
मालीवाल, वर्षा माहेश्वरी, शिल्पा 
माहेश्वरी, नबिता, नीता माहेश्वरी, 
नीता लड्डा ,दीपा माहेश्वरी, विनीता 
माहेश्वरी, प्रीति मालीवाल, सोनी, 
पूजा, गुंजन ,शुची, शालिनी, शालू 
, प्रभा ,निधि, रश्मि ,कविता निधि 
माहेश्वरी दीपा, वीना आदि सदस्य 
उपस्थित रहे।

गोमती को स्वच्छ बनाने 
के लिए आज जुटेंगे दिग्गज

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। गोमती नदी को 
स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्टेट 
ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) 
उत्तर प्रदेश शुक्रवार को होटल ताज 
में कार्यक्रम का आयोजन कर रहा 
है। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ विशेष रूप से  शाम 4 
बजे संबोधित करेंगे।  इस संबंध में 
एसटीसी के अपर मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी अक्षत वर्मा ने बताया 
कि कार्यक्रम “जीवनरेखा का 
पुनर्जीवनः स्वच्छ गोमती” में प्रदेश 
के जलशक्ति और नमामि गंगे मंत्री 
स्वतंत्रदेव सिंह के अलावा विभिन्न 

क्षेत्रों के दिग्गज शिरकत करेंगे। 
इस आयोजन के दौरान कई सत्र 
होंगे। इसमें अनेक विशेषज्ञ गोमती 
नदी को स्वच्छ बनाने को लेकर 
अपनी राय रखेंगे। इसी के आधार 
पर गोमती के जल को बेहतर बनाने 
का रोडमैप बनाया जाएगा।

रमज़ान का पहला दिन: इबादत से गूँजी मस्जिद काबे साहनी, 
‘गुनाहों की माफी का महीना’इमाम हैदर अब्बास क़िबला”

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/ संभल पवित्र माह-
ए-रमज़ान के आगाज़ के साथ 
ही क्षेत्र में इबादत और रूहानियत 
का खास माहौल देखने को मिला। 
1 रमज़ान के मौके पर मस्जिद 
काबे साहनी के इमाम जनाब हैदर 
अब्बास क़िबला ने नमाज़ियों को 
खिताब करते हुए फरमाया कि 
“रमज़ान अल्लाह का महीना है 
और इस मुबारक महीने में हम सब 
अल्लाह के मेहमान हैं।” उन्होंने 
कहा कि जिस तरह कोई मेहमान 
हमारे घर आता है तो हम उसकी 
बेहतरीन मेहमाननवाज़ी करते हैं, 
उसी तरह हमें भी इस मुकद्दस 
महीने में अपने आमाल को बेहतर 
बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 
कुरआन-ए-पाक की तिलावत 
करें, इबादत करें और सच्चे दिल 
से अपने गुनाहों की माफी मांगें। 
उन्होंने कहा कि रमज़ान रहमत, 
बरकत और मगफिरत का महीना 

है, जो इंसान को अपनी जिंदगी 
सुधारने का बेहतरीन मौका देता है। 
रमज़ान के पहले दिन मस्जिद में 
नमाज़ियों की भारी भीड़ उमड़ी और 
मस्जिद खचाखच भरी नजर आई। 
बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा 
लिया और पूरे जोश व अकीदत 
के साथ इबादत में शरीक हुए, 
जिससे माहौल और भी रूहानी हो 
गया। मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना 
सैयद शबाब नक़वी साहब की 
सरपरस्ती में बेहतरीन इंतजाम किए 

गए। साफ-सफाई, अनुशासन और 
नमाज़ियों की सुविधा का खास 
ख्याल रखा गया, जिसकी लोगों ने 
खुलकर सराहना की। वहीं मुन्तज़िर 
मोमिन रज़ा नक़वी की सक्रिय 
भूमिका और खिदमत-ए-दीन के 
जज़्बे की भी तारीफ की गई। उनकी 
मेहनत से रमज़ान के पहले दिन का 
आयोजन पूरी तरह कामयाब रहा। 
रमज़ान के इस मुबारक आगाज़ ने 
पूरे इलाके में भाईचारे, इबादत और 
तौबा का खूबसूरत पैगाम दिया।

नेचुरल फॉर्मिंग हब बन रहा यूपी: प्रदेश के सभी 75 जिलों 
में अब तक 94,300 हेक्टेयर तक पहुंची नेचुरल फॉर्मिंग, 

योगी सरकार 298 करोड़ रुपये से करेगी विस्तार
लोकतंत्र की शान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 
प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे 
बढ़ाते हुए योगी सरकार ने बड़ी पहल 
की है। सक्रिय रणनीति बनाकर प्रदेश 
के सभी 75 जनपदों में कुल 94,300 
हेक्टेयर क्षेत्रफल तक प्राकृतिक खेती 
का विस्तार किया गया है। यह जल्द ही 
एक लाख हेक्टेयर तक पहुंचने वाला 
है।<इस व्यापक अभियान में बुंदेलखंड 
पर फोकस रखा गया है, जहां विशेष 
कार्यक्रम के जरिए इसे सफल मॉडल 
के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
योगी सरकार रासायनिक निर्भरता कम 
कर टिकाऊ कृषि व्यवस्था स्थापित 
करने के लिए नेचुरल फार्मिंग पर 
विशेष जोर दे रही है।

बुंदेलखंड में 23,500 हेक्टेयर 
क्षेत्र में गो-आधारित प्राकृतिक 

खेती-योगी सरकार ने बुंदेलखंड 
के सभी जनपदों झांसी, ललितपुर, 
जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और 
चित्रकूट में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र पर 
गो-आधारित प्राकृतिक खेती का विशेष 

कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्षेत्र में 
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर योगी 
सरकार कृषि को अधिक टिकाऊ और 
लाभकारी बनाने की दिशा में ठोस 
कदम उठा रही है।

योगी सरकार के फोकस 
में कम लागत, ज्यादा लाभ 
वाले कृषि मॉडल-जीवामृत और 
घनजीवामृत के प्रयोग से रासायनिक 
खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता 
घटेगी। इससे खेती की लागत कम 
होगी और किसानों की आय बढ़ाने 
का रास्ता मजबूत होगा। योगी सरकार 
का फोकस ‘कम लागत, ज्यादा लाभ’ 
वाले कृषि मॉडल पर है।

कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए 
वरदान-गोसेवा आयोग के अध्यक्ष 
श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि 
प्राकृतिक खेती से मिट्टी की संरचना 
सुधरती है और जलधारण क्षमता 
बढ़ती है। बुंदेलखंड के साथ ही कम 
वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पहल खेती को 
अधिक टिकाऊ बनाएगी। यह कदम 
क्षेत्रीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए 
गेमचेंजर साबित हो सकता है।

हसनपुर मे बायपास मार्ग पर 
घंटो जाम में फंसे रहे वाहन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी 
अमरोहा

हसनपुर: गुरुवार को नगर के हसनपुर ब्लॉक 
तिराहे से अमरोहा, संभल, रहरा बायपास मार्ग 
पर सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही तथा 
लोगों को घंटो जाम में अपनी बारी का इंतजार 
करना पड़ा वही दोपहर के समय जाम की स्थिति 
उस समय और भी विकराल हो गई जब स्कूलों 
की छुट्टी होने के बाद दर्जनों स्कूलों की बसें तथा 
एंबुलेंस आदि भी जाम में फांसी हुई नजर आई, 
जाम  की विकराल स्थिति की सूचना मिलने पर 
पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जाम खुलवाया तब 
जाकर लोगों ने राहत की सास ली, बताया जा रहा 
है कि जाम की स्थिति इतनी भीषण थी कि वाहन 
रेंग रेंग कर गुजर रहे थे जिसके चलते लगभग 2 
से 3 घंटे तक भीषण जाम से लोगों को दिक्कत 
हुई वहीं कुछ वाहन चालकों ने हसनपुर के अंदर 
को अपनी छोटी गाड़ियां डायवर्ट कर दी जिससे 
शहर के अंदर अंबेडकर पार्क व मुख्य बाजार 

में भी जाम लगा हुआ नजर आया उधर गुरुवार 
के चलते नगर के रहरा अड्डे के निकट बृहस्पति 
बाजार में भारी भीड़ होने के कारण तथा अचानक 
छोटी गाड़ियों के चार पहिया वाहनों के नगर में 

प्रवेश करने से भी जाम से लोगों को शहर के अंदर 
एवं शहर के बाहर काफी परेशानियों का सामना 
करना पड़ा वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम 
से लोगों को निजात मिल पाई l

झूठी f i R पर सख्ती थानों में लगेगे बोर्ड 

लोक तंत्र की शान, (खिजर अहमद) नजीबाबाद

नजीबाबाद: झूठी शिकायत और झूठी एफआईआर 
दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही चेतावनी के बोर्ड 
थानों में लगाए जाने के संबंध पुलिस प्रशासन को 
आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए गए है! 
आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा 
ने पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी एक 
शिकायती पत्र में अवगत कराया था कि वर्तमान में झूठी 
शिकायतों, झूठी एफआईआर और सोशल मीडिया पर 
झूठ लिखने का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है 
आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में झूठी शिकायत 
पर प्रत्येक थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 
के बोर्ड लगाए जाने की मांग की थी ताकि आमजन को 
अपने अधिकार पता चल सके क्योंकि वर्तमान मे झूठी 
शिकायत,झूठे आरोप प्रत्याआरोप लगाने वाले बाज नहीं 
आ रहे है अत ऐसे  लोगों के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक 
है इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों  को भी पत्र लिखा 

गया था जिसके परिपेक्ष मे शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक 
कार्यालय को लिखा गया है उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ 
अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने भी सर्वोच्च न्यायालय 
मे भी एक याचिका दायर की है ताकि विभिन्न राज्यों के 
विभिन्न थानो में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के 
बोर्ड लगा सके और आमजन को पता चल सके की 
झूठी एफआईआर पर क्या कार्यवाही की जा सकती है 
इस पर सख्त कार्यवाही से आधी समस्या का समाधान 
देश मे हो जाएगा!

नारी शक्ति संगठन ने विद्यालय के 
टैलेंटेड बच्चों को मेडल और चॉकलेट दिए

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा: 
हसनपुर:  नगर के एक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा 
दिखने वाले टैलेंटेड बच्चों को नारी शक्ति संगठन ने विद्यालय के बच्चों का 
उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को मेडल और चॉकलेट देकर पुरस्कृत किया, 
इस मौके पर नारी शक्ति संगठन की अध्यक्षा डोली अग्रवाल ने कहा कि 
विद्यालयों में समय-समय पर ऐसी ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित होती 
रहनी चाहिए इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है तथा बच्चों की प्रतिभा निखर 
कर सामने आती है, वही उन्होंने बताया कि हमारा संगठन महिलाओं एवं 
बच्चों के हित में हमेशा तत्पर रहता है तथा समय-समय पर  स्कूलों, मंदिरों 
आदि में सामाजिक कार्य में अपना योगदान देता रहता है, उन्होंने बताया कि 
हाल ही में भीषण ठंड से बच्चों को राहत दिलाने के लिए नगर के राम मूर्ति 
पुरुषोत्तम शरण कन्या इंटर कॉलेज के कमरों में कारपेट विछवाया गया था, 
वही आपको बता दें कि विज्ञान प्रदर्शनी में टैलेंट दिखाने वाले बच्चों को 
जब संगठन द्वारा चॉकलेट एवं मैडल देकर पुरस्कृत किया गया तो बच्चों के 
चेहरे पर खुशी झलक उठी, इस मौके पर मुख्य रूप से संगठन की अध्यक्षा 
डोली अग्रवाल, सीमा, शेफाली, जय सिरोही, अंशु तथा विद्यालय स्टाफ में 
से शशांक व अंकुश आदि मौजूद रहे l

वन नर्सरी में श्रमिक की मौत से हड़कंप
लोक तंत्र की शान : बिजनौर। बिजनौर के कंडवाश्रम स्थित वन 

विभाग की नर्सरी में कार्यरत एक दैनिक वन श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों 
में मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप 
में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया 
है, जबकि परिजनों ने साथी कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई 
की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी 
के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है। सुरेंद्र सिंह वन विभाग की नर्सरी 
में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे और वहीं परिसर में रहते थे। उनके 
साथ रामगोपाल और महेंद्र सिंह भी तैनात थे। सुरेंद्र सिंह की मौत की सूचना 
मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। परिजनों 
ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई है और दोषियों के खिलाफ 
कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ परिजन शव को वन विभाग कार्यालय भी ले 
गए और विरोध जताया। क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि 
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने से मृत्यु की पुष्टि हुई है और शरीर 
पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। प्रारंभिक जांच में यह भी 
सामने आया है कि सुरेंद्र सिंह चलते समय गिर पड़े थे। अधिकारी ने यह भी 
बताया कि सुरेंद्र सिंह शराब पीने के आदी थे। पुलिस का कहना है कि तहरीर 
के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सभी पहलुओं की गहन जांच 
की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की 
कार्रवाई की जाएगी।

अमानगढ़ में हाथी का हमला, बुजुर्ग की मौत
लोक तंत्र की शान : बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे 

रानीनांगल गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला 
दिया। खेत पर बने कच्चे मकान में रह रहे 68 वर्षीय जसवंत सिंह पर एक 
हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद 
गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। परिजनों के अनुसार 
जसवंत सिंह सुबह खेत पर लघुशंका के लिए बाहर निकले थे। उसी दौरान 
पास में हलचल महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने सामने हाथी को 
खड़ा देखा। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाथी को भगाने की कोशिश की, 
लेकिन वह आक्रामक हो गया और उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर 
ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मगर तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। 
उन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत 
घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी और बेटी गहरे सदमे में हैं। ग्रामीणों का 
कहना है कि हाल के वर्षों में क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे 
लोग भय के साये में जी रहे हैं। सुबह-शाम खेतों या घरों से बाहर निकलना 
भी जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से नियमित गश्त और 
कड़ी निगरानी की मांग की है। रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि 
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का 
निरीक्षण किया। शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए प्रस्ताव तैयार 
कर उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई 
है कि वन्यजीवों की गतिविधि दिखने पर दूरी बनाए रखें और तुरंत विभाग 
को सूचित करें।

बिजनौर में परिवहन विभाग की पहल
लोक तंत्र की शान : बिजनौर। सहायक संभागीय परिवहन 

अधिकारी (प्रशासन) बिजनौर ने वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण जानकारी 
देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के 
अनुपालन में 20 और 21 फरवरी 2026 को दो दिवसीय परिवहन मेले 
का आयोजन किया जाएगा। यह मेला उप संभागीय परिवहन कार्यालय 
परिसर, बिजनौर में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक 
आयोजित होगा। अधिकारियों के अनुसार मेले का मुख्य उद्देश्य वाहन 
स्वामियों और ट्रांसपोर्ट संगठनों को एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) 
व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। मेले में दो 
पहिया मोटर यान, तिपहिया मोटर कैब, ई-रिक्शा, मोटर कैब, मैक्सी 
कैब, 7500 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले हल्के भार वाहन 
तथा उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार संनिर्माण उपस्कर 
यान और विशेष प्रयोजन यानों के लिए लागू कर प्रावधानों पर मार्गदर्शन 
दिया जाएगा। इस दौरान कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर की गणना की 
विधि, भुगतान की प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा के बारे में विस्तार से 
जानकारी दी जाएगी। साथ ही वाहन स्वामियों की कर संबंधी समस्याओं 
का नियमानुसार मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। 
अधिकारियों ने बताया कि कर भुगतान एवं समायोजन की सुविधा भी मेले 
में उपलब्ध रहेगी, जिससे वाहन स्वामियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं 
लगाने पड़ेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद के समस्त 
वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में 
उपस्थित होकर मेले का लाभ उठाएं और कर संबंधी अपनी शंकाओं का 
समाधान कराएं। परिवहन विभाग का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल 
और सुविधाजनक बनाना है, ताकि वाहन स्वामी समय पर कर अदायगी 
सुनिश्चित कर सकें।
शराब पीकर लौटा, फिर बिगड़ी तबीयत, हुई मौत 

लोक तंत्र की शान : बिजनौर। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के साहनपुर 
में शराब सेवन के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का 
मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग 
करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 
जानकारी के अनुसार साहनपुर पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रभात पुत्र 
छोटेलाल की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मृतक मूल 
रूप से ग्राम उमरपुर मीरा, थाना कोतवाली शहर बिजनौर का निवासी था 
और अपनी पत्नी कल्पना के साथ साहनपुर में रह रहा था। मृतक के भाई 
राकेश कुमार ने थाना प्रभारी राहुल कुमार को दी तहरीर में आरोप लगाया 
कि पारिवारिक क्लेश के बीच प्रभात की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 
है और बिना परिवार को सूचना दिए अंतिम संस्कार का प्रयास किया गया। 
उनका कहना है कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और 
चिता की आग बुझाकर पुलिस को सूचना दी।

समाजसेवी व पूर्व चेयरमैन  मार्केटिंग संभल, चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली का विशेष संदेश

 >�मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
“जीवनरेखा का पुनर्जीवनः 
स्वच्छ गोमती” कार्यक्रम को 
विशेष रूप से करेंगे संबोधित

 >�विशेषज्ञों की राय के अनुसार 
बनाया जाएगा गोमती को 
स्वच्छ बनाने का रोडमैप

गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 
इंडियन ऑयल करेगा ₹60 करोड़ का सहयोग

लोकतंत्र की शान

लखनऊ:- गोरखपुर में 
प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 
स्टेडियम के निर्माण में इंडियन ऑयल 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹60 करोड़ का 
सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री 
योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 
गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और 
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
के बीच इस संबंध में एमओयू पर 
हस्ताक्षर सम्पन्न हुए। इस अवसर 
पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 
कहा कि यह स्टेडियम केवल एक 
खेल संरचना नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर 
प्रदेश की उभरती प्रतिभा को राष्ट्रीय 
और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का 
सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा 
कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से क्षेत्र में 
खेल पर्यटन, निवेश और आर्थिक 
गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। 
मुख्यमंत्री ने इंडियन ऑयल के 
योगदान की सराहना करते हुए कहा 
कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता का 
यह मॉडल राज्य के समग्र विकास 

में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय 
क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में 
सीएसआर के माध्यम से सहयोग 
प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल 
कॉर्पोरेशन के प्रति आभार व्यक्त 
किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 
भी एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 
निर्माणाधीन है, जिसे जून 2026 
तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित 
है। वहीं, गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम 
के निर्माण हेतु बजट में आवश्यक 
प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश 
में ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया 
मूवमेंट’ जैसे अभियानों के माध्यम 
से खेल भावना और फिटनेस की 
संस्कृति को नई दिशा दी है। उन्होंने 
बताया कि इस वर्ष के बजट में राज्य 
सरकार ने प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स 
कॉलेज स्थापित करने की व्यवस्था 
की है। इसके अतिरिक्त, मेरठ में 
मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 
का निर्माण भी तीव्र गति से प्रगति 
पर है।

 >�एफआईआर...चेतावनी के बोर्ड थानों में 
लगाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट मे भी 
याचिका दायर हुई शासन से पुलिस को भी 
पत्र आया 
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बिहार में 100 पिंक बसें महिलाओं के लिए चल रहीं
एजेंसी, पटना

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 
सड़क सुरक्षा अभियान का समापन समारोह 
आज अधिवेशन भवन में आयोजित किया गया। 
इस दौरान सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण 
और यात्री सुविधा को लेकर कई महत्वपूर्ण 
घोषणाएं की गईं। मंत्री ने बताया कि राज्य में 
अगले एक महीने तक विभिन्न जिलों में सड़क 
सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया 
जाएगा। आगे कहा, राज्य में फिलहाल 100 
पिंक बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें महिला 
ड्राइवर और महिला कंडक्टर तैनात हैं। इनमें 
केवल महिलाएं ही सफर कर सकती हैं। महिला 
सशक्तिकरण के तहत आज 7 महिला ड्राइवरों 
को ड्राइविंग लाइसेंस और प्रमाणपत्र दिया गया 
है। आज से ही उन्हें बसों का परिचालन सौंप 
दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी 
लगभग 250 महिला ड्राइवरों की जरूरत है। 
औरंगाबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है 
और महीने के अंत तक 21 नई महिला ड्राइवर 
उपलब्ध होंगी।

अवैध डीजे वाहनों पर सख्ती, होली से 

पहले नई बसें: होली से पहले 149 नई बसें 
खरीदी जा रही हैं, जिनमें 75 एसी बसें शामिल 
हैं, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त 
सुविधा मिल सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 
अवैध रूप से डीजे गाड़ियां चलाने वालों पर 
सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं होली को देखते 
हुए सरकार ने पहले से व्यवस्था शुरू कर दी है।

800 स्कूलों में चला अवेयरनेस 
अभियान: मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 
800 सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में रोड 
सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए 
जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में बच्चों को ट्रैफिक 

नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व और 
सुरक्षित सड़क व्यवहार के बारे में विस्तार से 
बताया गया। सरकार का उद्देश्य है कि कम उम्र 
से ही बच्चों में सड़क सुरक्षा की समझ विकसित 
हो।

दुर्घटना पीड़ितों के लिए नई सहायता 
योजना: मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की 
ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पहले 
एक्सप्रेस वे और हाईवे पर दुर्घटना होने पर ही 
सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब किसी 
भी सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति में घायल 
व्यक्ति को इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये तक 
की सहायता दी जाएगी। साथ ही, दुर्घटना में 
घायल व्यक्ति की जान बचाकर अस्पताल 
पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की 
प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य 
‘गुड सेमेरिटन’ को बढ़ावा देना और समय पर 
इलाज सुनिश्चित करना है।

पटना में रिटायर्ड आर्मी मैन 
की 3 गोली मारकर हत्या

एजेंसी, पटना

पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र 
में दिनदहाड़े एक सेवानिवृत्त आर्मी 
मैन की 3 गोली मारकर हत्या कर 
दी गई। घटना मानपुर बैरिया इलाके 
में हुई, जहां जमीन नापते समय 
उन्हें गोली मारी गई है। उनको गंभीर 
हालत में उन्हें निजी नर्सिंग होम में 
भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के 
दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक 
की पहचान अशोक नगर निवासी 
तेजनंदन राय (45) के रूप में हुई 
है। पुलिस के अनुसार, इस घटना 
के पीछे आपसी जमीन विवाद 
बताया जा रहा है। आरोपी की 
पहचान चोखा राय के नाती विकास 
कुमार के रूप में हुई है।

जमीन पर नापी करवाकर 
बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे: सदर 
पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी (2) 
रंजन कुमार ने बताया कि तेजनंदन 

राय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 
ओडिशा में एक कंपनी में कार्यरत 
थे। उन्होंने साल 2005 में गोपालपुर 
बैरिया में चोखा राय से एक जमीन 
खरीदी थी। इसी जमीन पर चोखा 
राय का नाती विकास कुमार 
अपना दावा कर रहा था। गुरुवार 

को तेजनंदन राय उसी जमीन पर 
नापी करवाकर बाउंड्री वॉल बनवा 
रहे थे। इसी दौरान विकास कुमार 
मौके पर पहुंचा और तेजनंदन राय 
पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। 
पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 
तीन खोखे बरामद किए हैं।

पुलिस मौके पर पहुंचकर 
जांच कर रही है: पुलिस 
अनुमंडल पदाधिकारी रंजन 
कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया 
ऐसा प्रतीत होता है कि विकास 
ने तेजनंदन राय पर तीन गोलियां 
चलाई थीं। घटना की सूचना मिलते 
ही पुलिस मौके पर पहुंची और 
मामले की जांच शुरू कर दी है। 
आरोपी विकास कुमार की गिरफ्तारी 
के लिए पुलिस लगातार छापेमारी 
कर रही है। सूचना पाकर मौके पर 
सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, 
सदर डीएसपी 2 रंजन कुमार 
दलबल के साथ पहुंचे हैं।

दोस्त की शादी में गए युवक का हुआ पकड़ौवा  
विवाह, बाद में पता चला पत्नी थी शादीशुदा

पटना। बिहार राज्य महिला आयोग में एक मामला सामने आया है, 
जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर दो बच्चों को मारने का आरोप 
लगाया है। पति ने बताया कि उसकी शादी पकड़ौवा विवाह था, लेकिन फिर 
भी उसने इस शादी को निभाते हुए अपनी पत्नी को अपने घर लाया। वहां 
उसे पता चला कि उसकी पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी। दूसरी ओर पत्नी 
का कहना है कि उसके ससुरालवालों ने उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर 
जलाने की कोशिश की थी। अब 
दोनों महिला आयोग पहुंचे हैं। यह 
मामला पटना के सालीमपुर थाने 
का है। वहीं, आवेदिका नालंदा के 
इस्लामपुर थाने की है। दोनों की 
शादी 12 नवंबर 2024 को हुई 
थी। आवेदिका ने कहा, उपहार 
स्वरूप 4 लाख कैश और 2.5 
लाख का सामान दिया गया था। शुरू के 7 महीने परिवार का व्यवहार ठीक 
, लेकिन उसके बाद पति सहित परिवार के अन्य लोग दहेज की मांग करने 
लगे। पति ने आवेदिका महिला पर किरासन तेल छिड़क कर, माचिस की 
तीली जलाकर जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह महिला जान 
बचाकर वहां से भागी और अपने मायके नालंदा गई। उसे कुछ चोट भी 
आई थी, इसलिए वहां के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया 
गया।

मिंटो हॉस्टल के 8 छात्रों को हिरासत में लिया, पटना 
विवि छात्रसंघ चुनाव के बीच वर्चस्व को लेकर बवाल

पटना। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया के बीच 
बुधवार देर रात विभिन्न छात्र संगठनों के बीच वर्चस्व को लेकर भिड़ंत 
हो गई। चुनावी माहौल के बीच कैंपस में तनाव की स्थिति हो गई, जिसके 
बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग-
अलग संगठनों के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद 
बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण 
हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय 
पुलिस मौके पर पहुंची और 
हालात को काबू में लेने का प्रयास 
किया। सिटी एसपी पटना मध्य 
भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 
पीरबहोर थाना समेत आसपास 
के कई थानों की पुलिस बल को 
मौके पर बुलाया गया। देर रात विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में 
सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को 
रोका जा सके। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मिंटो छात्रावास से 8 
छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छात्रों में 
से एक का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस सभी हिरासत में 
लिए गए छात्रों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव 
प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। कैंपस 
में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति पर लगातार 
नजर रखी जा रही है। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति नियंत्रण में 
बताई जा रही है, हालांकि प्रशासन सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी 
को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
मैट्रिक परीक्षा में सॉल्वर गैंग,10,000 में एक पेपर 

का सौदा, बांका से पकड़े गए 2 छात्र
पटना। बिहार मैट्रिक परीक्षा का आज तीसरा दिन है। दोनों पालियों में 

आज सेकेंड लैंग्वेज की परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिन परीक्षार्थियों 
की मातृभाषा हिंदी है, वे दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत, फारसी, अरबी या 
मगही में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पहली पाली की परीक्षा शुरू 
हो चुकी है। इधर, मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन बांका में सॉल्वर गैंग के दो 
छात्र पकड़े गए। यहां 10 हजार रुपए में मैथ्स का पेपर पास कराने का सौदा 
हुआ था। आरएमके इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ओम कुमार की 
जगह बादल कुमार परीक्षा दे रहा 
था। वीक्षकों ने प्रवेश पत्र और 
पहचान पत्र की जांच के दौरान 
उसे पकड़ लिया। पूछताछ में 
बादल कुमार ने बताया कि ओम 
कुमार ने 10 हजार रुपए में उसे 
परीक्षा देने के लिए कहा था। इसमें 
से 7 हजार रुपए एडवांस दिए गए 
थे, जबकि बाकी रकम परीक्षा के बाद देने की बात हुई थी। वहीं, बाराहाट 
प्रखंड के मोहनपुर परीक्षा केंद्र पर भी एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। 
यहां परीक्षार्थी बजरंगी कुमार की जगह प्राण कुमार परीक्षा देते हुए पकड़ा 
गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कुल 1699 परीक्षा 
केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 
9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक हो रही है, जिसके लिए प्रवेश सुबह 
9 बजे बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे 
से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जा रही है।
वेस्टर्न रीति-रिवाज के बाद गांव में लिए सात फेरे, चेक 
गणराज्य देश के दूल्हे ने भारतीय दुल्हन से की शादी
पटना। बाढ़ अनुमंडल के रूपस गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का 

विषय बनी हुई है। चेक गणराज्य के दूल्हे ने भारतीय दुल्हन से शादी की। 
यह विवाह पहले चेक गणराज्य में वेस्टर्न रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था, 
जिसके बाद नव दंपती भारतीय परंपरा से 7 फेरे लेने के लिए भारत लौटे। 
दुल्हन के पिता शशिकांत करीब 40 साल पहले चेक गणराज्य में बस गएं 
थे। उनकी बेटी की परवरिश वहीं हुई और उसने चेक गणराज्य के ही एक 
युवक से शादी करने का फैसला किया। दुल्हन के परिजनों की इच्छा थी 
कि विवाह भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर 
सात फेरे से भी संपन्न हो। इसी चाहत को पूरा करने के लिए नव दंपती 
रूपस गांव पहुंचे। गांव में विधि-विधान के साथ मंडप सजाया गया और 
अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह की रस्में पूरी की गईं। विदेशी दूल्हे ने भी पूरे 
उत्साह के साथ भारतीय परंपराओं का पालन किया। शादी में दूल्हा-दुल्हन 
को आशीर्वाद देने के लिए दूर-दूर से रिश्तेदार और ग्रामीण पहुंचे। लोगों ने 
इसे 2 संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक बताया। सभी रस्में पूरी होने के बाद 
नव दंपती अब वापस चेक गणराज्य लौटने की तैयारी में हैं। दुल्हन के पिता 
शशिकांत ने बताया कि मैं 40 साल से चेक गणराज्य में रह रहा। 3 साल 
पहले अपने बेटे की शादी भी वहीं की एक लड़की से की थी, लेकिन बेटी 
की शादी गांव में ही करने की विशेष इच्छा थी, ताकि ग्रामीण आशीर्वाद दे 
सकें। उन्होंने जोर दिया कि जो लोग विदेश में रहते हैं, उन्हें अपने गांव और 
घर से रिश्ता बनाए रखना चाहिए। उनका परिवार होली और दशहरा जैसे 
त्योहारों पर गांव आता रहता है।

संदिग्ध परिस्थिति में अधेड़ का शव बरामद, परिजन     
ने 2 रिश्तेदार पर हत्या का लगाया आरोप

हाजीपुर। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के कौनहारा घाट के पास डायल 
112 पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का शव बरामद किया है। 
मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के पारु थाना अंतर्गत पारु गांव निवासी 
स्वर्गीय सूरज लाल चौधरी के बेटे पंकज चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस 
ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन 
सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद के 
चलते रिश्तेदार धर्मेंद्र और विकास कुमार ने पंकज चौधरी की हत्या की 
है। जानकारी के अनुसार, कौनहारा घाट के पास एक अधेड़ का शव पड़ा 
होने की सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 112 पुलिस को दी थी। पुलिस 
टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अधेड़ को इलाज के लिए सदर अस्पताल 
ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 
की बेटी रिया कुमारी ने बताया कि उनके पिता की बहन और उनके दामाद 
ने मिलकर उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। रिया के 
अनुसार, पुलिस उनके पिता को लगातार डरा-धमका रही थी और उन्हें 20 
साल की सजा होने की बात कहकर परेशान किया जा रहा था। रिया कुमारी 
ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर ही उनके पिता की हत्या की है।

संक्षिप्त समाचार

नीट छात्रा केस: सीबीआई खंगाल रही भाई का मोबाइल
एजेंसी, पटना/जहानाबाद

NEET छात्रा रपे-मौत मामल ेमें CBI की टीम 
ने जाचं शरुू कर दी ह।ै CBI की टीम SIT, थाने 
की SI, छात्रा क े परिवार वालों से पछूताछ कर 
चकुी ह।ै गरुुवार को CBI ने कदमकआु ंथाना के 
निलबंित सब इसं्पेक्टर हमेतं झा को दफ्तर बलुाकर 
करीब 30 मिनट तक पछूताछ की। दरअसल, 
जब छात्रा प्रभात ममेोरियल हॉस्पिटल में एडमिट 
थी। 6 जनवरी को ही इन्हें हॉस्पिटल की तरफ से 
मामल ेकी जानकारी दी गई थी। शरुुआत में इन्होंने 
लापरवाही बरती थी। जब बाद में मामला तलू 
पकड़ने लगा तब इन्होंने परिवार का फर्द बयान दर्ज 
किया था। जिसक ेबाद चित्रगपु्त नगर थाना में FIR 
दर्ज हईु थी। लापरवाही बरतने क ेकारण ही पटना 
क ेएसएसपी ने हमेतं झा को सस्पेंड कर दिया था।

भाई के मोबाइल को अहम सुराग मान 
रही CBI: छात्रा के भाई का मोबाइल पान की 
दुकान पर मिला था।यह अब जांच का अहम सुराग 
बन गया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने दुकानदार को 
मोबाइल देकर कहा था कि कोई लेने आएगा। दस 
मिनट बाद स्कॉर्पियो से पांच लोग पहुंचे और 
मोबाइल ले गए। दुकानदार ने बताया कि वह 
व्यक्ति का नाम नहीं जानता, पर पहचान सकता 
है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए सीबीआई ने जांच तेज 
कर दी है। पान दुकानदार ने सीबीआई की टीम को 

बताया कि एक व्यक्ति ने मोबाइल देकर कहा, 
कोई लेने आएगा। मैं उसका नाम नहीं जानता, पर 
पहचान सकता हूं। दस मिनट बाद स्कॉर्पियो से 
पांच लोग पहुंचे। मोबाइल लेकर चले गए।

भाई के मोबाइल का CDR खंगाल रही 
CBI: छात्रा के भाई के मोबाइल का सीडीआर 
खंगाला जा रहा है। उसे भी पटना बुलाया जा 
सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट और बयान 
सीबीआई को सौंपे गए हैं। 5 जनवरी को छात्रा 
अकेले जहानाबाद से पटना लौटी थी। वह ट्रेन से 
पटना जंक्शन पहुंची। करबिगहिया छोर से बाहर 
निकली। ई-रिक्शा से हॉस्टल के पास उतरी। वहां 
से पैदल हॉस्टल गई। सीबीआई टीम ने इसी क्रम 
में सीन रीक्रिएट किया।

धमकी भरे लेटर के बाद एफएसएल 
जांच: धमकी भरे दो लेटर मिलने के बाद बुधवार 

को बिहार पुलिस की FSL की टीम जहानाबाद में 
पीड़ित परिवार के घर पहुंची थी। करीब डेढ़ घंटे 
तक टीम वहां रही। इस दौरान कई पॉइंट्स पर 
जांच किए गए। कई जगहों से FSL की टीम ने 
सैंपल कलेक्ट किए। घर के दरवाजों और खिड़की 
तक के साइज नापे गए। दरअसल, सादे कागज पर 
लिख कर पीड़ित परिवार को दो बार धमकी भेजी 
गई। दोनों के बीच महज 48 घंटे का ही अंतर है।

धमकी देने वाले शख्स ने लेटर में लिखा पहले 
बेटी गई। नहीं मानोगे तो अब बेटा भी जाएगा। अब 
सवाल उठता है कि क्या धमकी भरे पत्र को किसी 
एक ही इंसान ने लिखा है? इसका जवाब जानने 
के लिए FSL की टीम दोनों कागजों के लिखावट 
की जांच कर रही है। दूसरी तरफ धमकी मिलने 
के बाद से पीड़ित परिवार की सुरक्षा जहानाबाद 
पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं, केंद्रीय 
मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ‘परिवार की सुरक्षा 
सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित 
करेगी कि पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा 
मिले और इस तरह की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 
दोबारा न हो।

‘विदेशी चीजों को अपना 
बताना चिंता का विषय’

एजेंसी, पटना

एआई समिट में गलगोटिया 
यनूिवर्सिटी स ेजडु़े मामल ेन ेअब तलू 
पकड़ लिया ह।ै केंद्रीय मतं्री चिराग 
पासवान न ेइस पर कड़ा रुख अपनाते 
हएु कहा, दसूर े दशेों की चीजों को 
अपना बताकर पशे किया जाना गभंीर 
और चितंा का विषय ह।ै इसस े दशे 
की अतंरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती 
ह’ै। ‘दशे में इस समय एआई समिट 
चल रहा ह ैऔर उसक ेसमापन क ेबाद 
सरकार इस मामल े की परूी समीक्षा 
करगेी। समिट खत्म होन े क े बाद 
तथ्यों क ेआधार पर जो भी आवश्यक 
कार्रवाई होगी, वह सरकार तय करगेी’।

देश की छवि पर पड़ सकता 
है असर: चिराग पासवान ने कहा 
कि भारत तकनीक और नवाचार के 
क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 
ऐसे समय में यदि किसी संस्थान 
द्वारा विदेशी तकनीक या सामग्री को 
अपना बताकर प्रस्तुत किया जाता है, 
तो यह न केवल भ्रामक है बल्कि 
इससे देश की विश्वसनीयता पर भी 
सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह 
भी संकेत दिया कि यदि जांच में कोई 
गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित 
पक्षों के खिलाफ नियमानुसार 

कार्रवाई की जा सकती है।
जहानाबाद की रहने वाली नीट 

की तैयारी कर रही छात्रा की मौत 
के मामले में परिवार को कथित 
धमकी मिलने के मुद्दा पर केंद्रीय 
मंत्री ने कहा कि परिवार की सुरक्षा 
सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह 
सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित परिवार 
को हर संभव सुरक्षा मिले और इस 
तरह की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 
दोबारा न हो।

सरकारी अस्पतालों में 8 
हजार पार मरीजों का आंकड़ा

एजेंसी, पटना

मौसम में बदलाव होने लगा 
है। सुबह-रात ठंड और दोपहर में 
गर्माहट है। इस कारण सीजनल 
बीमारी बढ़ गई है। पटना के प्रमुख 
सरकारी अस्पतालों में मरीजों की 
संख्या में बढ़ोतरी हुई है। IGIMS, 
PMCH और AIIMS पटना जैसे 
बड़े अस्पतालों में भारी भीड़ देखी 
गई, जहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज 
के लिए पहुंचे। आंकड़ों के अनुसार, 
बुधवार को IGIMS की ओपीडी 
में 4339 मरीज पहुंचे, जबकि 
PMCH की ओपीडी में 1930 
और एम्स पटना में 2870 मरीजों 
ने इलाज कराया। ओपीडी खुलने के 
साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर 
डॉक्टरों के कक्षों तक लंबी कतारें 
लग गईं। मरीजों और उनके परिजनों 
को घंटों इंतजार करना पड़ा।

आईजीआईएमएस के चिकित्सा 
अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया 

कि मौसम में अचानक आए बदलाव 
के कारण सर्दी, बुखार, जुकाम, 
शरीर दर्द, खांसी और सांस लेने 
में तकलीफ जैसी बीमारियों के 
मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। 
जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्र से आए 
60 वर्षीय शिवनाथ यादव सुबह 
आईजीआईएमएस पहुंचे। उन्होंने 
बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 
और टोकन की प्रक्रिया समझ 
नहीं आने के कारण काफी देर 
तक भटकते रहे। किसी तरह पर्ची 
बनवाने के बाद भी डेढ़ से 2 घंटे 
तक ओपीडी चैंबर के बाहर इंतजार 
करना पड़ा। 

पटना में बना ‘स्क्वॉयर स्ट्रीट’, 
वेंडरों को मिलेगा स्थाई ठिकाना

एजेंसी, पटना

पटना में लोगों को चिल करने के 
लिए एक नया एरिया डेवलप किया 
गया ह।ै मंदिरी स ेसट ेखटाल गली 
में विकसित नए क्षेत्र को ‘स्क्वॉयर 
स्ट्रीट’ नाम दिया गया ह।ै यह परूा 
इलाका स्क्वॉयर आकार में बनाया 
गया ह,ै जो 2564 स्क्वॉयर मीटर में 
फलैा हआु ह।ै यहा ंसीमेंट का पवेर 
ब्लॉक बिछाया गया ह ैऔर बठैने के 
लिए बेंच लगाई गई ह।ै इसक ेअलावा 
दीवारों पर आकर्षक पेंटिगं और 
आधनुिक लाइटिगं स ेएरिया को सुदंर 
बनाया जा रहा ह।ै पटना नगर निगम 
की ओस ेस ेइस ेएक तरह क ेवेडिंग 
जोन क ेरूप में डेवलप किया जा रहा 
ह,ै जहा ंवेंडरों को व्यवस्थित तरीक ेसे 
दकुान लगाने की सवुिधा दी जाएगी। 
न्यू पलुिस लाइन, पटना म्युजियम और 
होटल ताज क ेआसपास की दुकानों 
को इस विकसित क्षेत्र में शिफ्ट करने 
की तयैारी ह।ैतारामंडल से हटाए गए 

कई फूड वेंडर अभी पटना म्युजियम 
के पीछे की सड़क पर दुकानें लगा रहे 
हैं। इस इलाके में नई जगह विकसित 
होने से फूड वेंडरों को भी यह स्थायी 
जगह मिल सकेगी। इससे सड़कों 
पर जाम से निजात मिलेगी साथ 
ही स्थानीय स्तर पर कई लोगों को 
रोजगार मिल सकेगा।

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव, 
उम्मीदवार को हिरासत में लिया

एजेंसी, पटना

पटना यूनिवर्सिटी छात्र सघं चनुाव 
को लेकर नामाकंन प्रक्रिया बुधवार को 
समाप्त हो गई। आज नॉमिनशेन पपेर 
की स्क्रूटनी होगी और शाम 5 बजे 
कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया 
जाएगा। सेंट्रल पनैल क ेपाचं पद के 
लिए कलु 51 और काउसंलर क े22 
पदों क ेलिए कलु 54 उम्मीदवारों ने 
नामाकंन पत्र भरा ह।ै अध्यक्ष पद के 
लिए 16 उम्मीदवार मदैान में हैं। वहीं, 
महासचिव क े लिए 9, उपाध्यक्ष के 
लिए 9, सयुंक्त सचिव क ेलिए 4 और 
कोषाध्यक्ष पद क ेलिए 9 प्रत्याशियों ने 
नामाकंन दाखिल किया ह।ै

सभी प्राप्त नॉमिनेशन पेपर की 
जांच 19 फरवरी को जांच समिति 
करेगी। इसके बाद स्वीकृत और 
अस्वीकृत अध्यर्थियों की सूची जारी 
की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार 
जांच परिणाम से संतुष्ट नहीं होता 
है, तो वह 20 फरवरी को दोपहर 1 
बजे तक उच्च अपीलीय प्राधिकार के 

समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। 
उम्मीदवार 21 फरवरी तक अपना 
नामांकन वापस ले सकते हैं। अंतिम 
रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची 21 
फरवरी को यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 
की जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ पटना 
विमेंस कॉलेज के बाहर छात्र को 
पुलिस ने हिरासत में लिया है। ABVP 
से टिकट नहीं मिलने के कारण अंचल 
कुमार के समर्थकों ने अभविप के 
कार्यालय में हंगामा किया था। अंचल 
कुमार और उसके समर्थकों ने बोला 
हमने नामांकन भर दिया फिर पार्टी ने 
किसी और लड़की को टिकट क्यों 
दिया। जिसके बाद हमारे समर्थकों ने 
कार्यालय जाकर इसका विरोध किया। 

स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को नोटिस
एजेंसी, पटना

पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 
विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब 
किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष 
प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री 
जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह 
से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल 
हैं। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी 
करने और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे 
में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए 
गए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा 
क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते 
हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका 
दायर की थी। कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में 
कथित गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में 
अनियमितता के आरोपों को लेकर उनसे जवाब 
मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए 
सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा 
के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का 
निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, संबंधित 
विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों 
ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की थीं। 
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया 
में अनियमितता बरती गई और नामांकन के समय 

दाखिल किए गए शपथपत्र में तथ्यों को छुपाया 
गया या गलत जानकारी दी गई। इन्हीं आरोपों के 
आधार पर अदालत में याचिकाएं दाखिल की 
गईं। जिसके बाद गुरुवार को इन याचिकाओं पर 
प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी संबंधित 
विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब 
किया है। अब अदालत में दाखिल किए जाने 
वाले जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर 
मामले की आगे की सुनवाई होगी।

कोर्ट के नोटिस पर क्या बोले विधायक: 
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद कई विधायक मीडिया 
के सवालों से बचते नजर आए। अधिकांश 
विधायकों ने कहा कि वे अपना जवाब अदालत 
में ही देंगे।

जीवेश मिश्रा ने कहा, “हाईकोर्ट का जवाब 

हमलोग हाईकोर्ट में ही देंगे।” अभिषेक रंजन ने 
प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर किसी को लगता 
है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाना 
उसका अधिकार है। अब क्या निर्णय होगा, यह 
अदालत तय करेगी।” वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा, 
“कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है और 
निर्णय लेना कोर्ट का अधिकार है।” बीजेपी 
विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा, “यह कानूनी 
मामला है। सभी लोग अपना-अपना जवाब 
अदालत में देंगे।” इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए 
राजू तिवारी ने कहा, “यह न्यायपालिका का मामला 
है। इस पर क्या बोला जा सकता है। मामला कोर्ट 
में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सार्वजनिक 
टिप्पणी करना उचित नहीं है।”

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद कई 
उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे: 14 नवंबर 2025 
को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित 
हुए। चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली। 
परिणाम आने के बाद कुछ हारने वाले उम्मीदवारों 
ने कथित अनियमितताओं को लेकर पटना हाईकोर्ट 
का रुख किया।

t ��गोपालपुर में जमीन 
पर बाउंड्री वॉल कराते 
वक्त किया शूट, जमीन 
विवाद का मामला

r ��चुनाव के दौरान नॉमिनेशन में 
गलत जानकारी देने का आरोप

r ��गलगोटिया यूनिवर्सिटी 
विवाद पर चिराग 
पासवान बोले, नीट 
छात्रा रेप-मौत केस 
पर कहा- परिवार को 
सुरक्षा मिलनी चाहिए

t ��सेल्फी पॉइंट, 
डिजाइनर लाइट के 
साथ डेवेलप हुआ 
ओपन एरिया, सेफ्टी 
के लिए है सीसीटीवी

t ��दरोगा से भी पूछताछ, दुष्कर्म 
हुआ या सहमति से संबंध बने, 
इसकी भी एजेंसी कर रही जांच

r �7 महिला ड्राइवरों को मिला  
लाइसेंस-प्रमाण पत्र, होली से पहले 
149 नई बसें खरीदेगी सरकार
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 
: बीमा कंपनी को तकनीकी आधार पर 

क्लेम रिजेक्ट करना पड़ा महंगा
चुकाने होंगे 2.26 लाख रुपये, कंज्यूमर कोर्ट ने 

ग्राहक के हक में दिया फैसला
 लोकतंत्र की शान

जोधपुर। जिला उपभोक्ता 
विवाद निवारण आयोग ने एक 
मामले में बीमा कंपनी की सारी 
दलीलें खारिज कर उपभोक्ता के 
हक में फैसला सुनाया है। आयोग 
के अध्यक्ष राजकुमार सुथार और 
सदस्य दिलशाद अली की बेंच 
ने अपने आदेश में साफ-साफ 
कहा कि अगर पॉलिसी में ओन 
डैमेज कवर शामिल है और इंजन 
डैमेज को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं 
किया गया, तो कंपनी क्लेम देने से 
मना नहीं कर सकती। आयोग ने 
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल 
इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी को 2 
लाख 26 हजार 80 रुपये हर्जाने 
सहित मानसिक पीड़ा और कानूनी 
व्यय के भुगतान के आदेश दिए 

हैं। दरअसल भोपालगढ़ के रहने 
वाले रूपाराम ने 2019 में महिंद्रा 
मार्जो कार खरीदी थी, जिसका बीमा 
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल 
इंश्योरेंस से कराया गया। जुलाई 
2021 में भारी बारिश के दौरान 
कार का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया था। 
लेकिन बीमा कंपनी ने तकनीकी 
बहाने बनाकर क्लेम ठुकरा दिया। 
इस मामले में रूपाराम ने कंज्यूमर 
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
मामले की सुनवाई के दौरान बीमा 
कंपनी के वकील ने जोर देकर कहा 
कि परिवादी की कार का इंजन 
पानी घुसने के कारण खराब हुआ 
था। कंपनी के अनुसार, वाहन की 
पॉलिसी सिर्फ ओन डैमेज के लिए 
थी, और इंजन सेफ्टी के लिए 
स्पेशल इंजन प्रोटेक्टर एड-ऑन 
नहीं लिया गया था।

लापता नाबालिग किशोरी को बिहार से ढूंढ लाई चुरहट पुलिस
लोकतंत्र की शान 

सीधी। पुलिस अधीक्षक संतोष 
कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त 
पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव 
एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश 
कोल के सतत मार्गदर्शन में चुरहट 
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक 
लापता नाबालिग किशोरी को बिहार 
राज्य से सकुशल ढूंढ निकालने में 
महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस 
संबंध में चुरहट पुलिस से मिली 
जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत 
एक नाबालिग किशोरी के अचानक 
लापता होने की सूचना प्राप्त हुई 
थी। मामले की संवेदनशीलता को 
देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा 
तत्काल टीम गठित कर किशोरी की 
तलाश हेतु निर्देशित किया गया था। 
पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और 
मुखबिर तंत्र की मदद से किशोरी का 
लोकेशन बिहार में ट्रैक किया। थाना 
प्रभारी चुरहट उप निरीक्षक दीपक 
बघेल के नेतृत्व में गठित पुलिस 
टीम तत्काल बिहार रवाना हुई 
और स्थानीय स्तर पर घेराबंदी कर 

किशोरी को सुरक्षित ढूंढ निकाला। 
पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया 
कि वह माता-पिता की डांट से क्षुब्ध 

होकर घर से निकल गई थी और 
कमाने-खाने के उद्देश्य से बाहर 
चली गई थी।

निगम का अतिक्रमण अमला सक्रिय, बजरंग 
कॉलोनी में अवैध कॉलोनी की हटाई गई संरचना, 
अमित साहू के द्वारा की जा रही थी अवैध प्लाटिंग
लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी 

मध्य प्रदेश

कटनी। नगर निगम कटनी के अतिक्रमण विभाग 
द्वारा शहर की सुचारू आवागमन व्यवस्था हेतु अस्थाई 
अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही के साथ ही अवैध निर्माण 
एवं बिना सक्षम अनुमति निर्माण कार्यो के विरुद्ध अभियान 
चलाकर कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम 
में गुरुवार को उपनगरीय क्षेत्र के शिवाजी वार्ड स्थित बजरंग 
कॉलोनी क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति की जा रही अवैध 
प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण दल ने स्थल से 
निर्मित संरचनाओं को हटानें की कार्यवाही की। निगम के 
क्षेत्रीय उपयंत्री जेपी बघेल एवं अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह 
ने बताया कि बजरंग कालोनी में अवैध प्लाटिंग की सूचना 
मिलने पर निगम की कॉलोनी सेल एवं अतिक्रमण टीम के 
संयुक्त निरीक्षण के दौरान किसी अमित साहू नामक व्यक्ति 
द्वारा बिना किसी विधिसम्मत स्वीकृतियाँ प्राप्त किये निर्धारित 
नियमों के विपरीत कालोनी का निर्माण कराया जाना पाया 
गया। जिस पर संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बिना 
अनुमति निर्मित की गई संरचना लगभग 150 मीटर रोड को 
जेसीबी मशीन से अलग करने की कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय 
उपयंत्री जेपी सिंह बघेल ने बताया कि उक्त स्थल पर पूर्व में 

शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित को नोटिस जारी करते हुए 
निगम कार्यालय से सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही 
नियमानुसार निर्माण कार्य करने हेतु निर्देशित करने के बाद 
भी संबंधित द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही 
प्रस्तावित की जाकर विधि अनुरूप कार्यवाही प्रस्तावित की 
जा रही है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध 
कॉलोनियों एवं नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों पर सख्ती जारी 
रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के 
निर्माण अथवा भू-विकास कार्य से पूर्व आवश्यक अनुमतियाँ 
अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उर्मिलेश्वर धाम सीधी में प्रगट हुए श्रीकृष्ण राधा युगल सरकार
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सीधी। शहर के समीप तिलक नगर 
पडऱा के उर्मिलेश्वर धाम में परम पूज्य 
दंण्डी स्वामी निर्भयानंद महराज के 
परम सानिध्य में श्रीकृष्ण लीला प्रचार 
मंडल श्रीधाम वृंदावन कालीदह के 
व्यास स्वामी बृजेश शर्मा की मंडली के 
द्वारा श्रीकृष्ण रासलीला की मनमोहक 
प्रस्तुति दी जा रही है। उर्मिलेश्वर 
धाम में 18 फरवरी से 26 फरवरी 
तक रासलीला का आयोजन किया 
जाएगा। इस दौरान लोक संगीत एवं 
फाग गीतों की प्रस्तुति भी की जाएगी। 
उक्त रासलीला का शुभारंभ बुधवार को 
किया गया। जिसमें समाजसेवी विनय 
कुमार सिंह परिहार एवं साथियों के द्वारा 
भगवान श्रीराधा कृष्ण युगल सरकार 
की आरती कर वृंदावन से आए समस्त 

रासलीला के कलाकारों को सम्मानित 
किया गया। प्रथम दिवस पर निकुंज की 
श्रीराधा कृष्ण एवं उनकी अष्ट सखियों 
के द्वारा रासलीला का मंचन किया गया। 
तत्पश्चात कंस संवाद, देवकी वसुदेव 
विवाह एवं कृष्ण जन्म की लीला की 
प्रस्तुति श्रीराम कृष्ण लीला प्रचार 
मंडल श्रीधाम वृंदावन के द्वारा किया 
गया। जिसमें ठाकुर जी श्रीकृष्ण की 
भूमिका दीवेश शर्मा, श्रीजी की भूमिका 
नैतिक शर्मा, श्रीजी की अष्ट सखियों 
की भूमिका में करण शर्मा, गोविंद शर्मा, 
रवि शर्मा, राजू शर्मा, देव कुमार शर्मा, 
रामवीर शर्मा ने मनमोहक प्रस्तुति दी। 
इसके साथ ही कान्हा जी दिगंबर शर्मा, 
हरीष शर्मा, छोटू मिश्रा, ऋषि मिश्रा ने 
भी मनपसंद अभिनय किया। श्रीराम 
कृष्ण प्रचार मंडल श्रीधाम वृंदावन 
कालीदह के व्यास बृजेश शर्मा के 
निर्देशन व मार्गदर्शन में सभी कलाकारों 
में अपनी-अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां 
रासलीला के दौरान दी। उक्त रासलीला 
में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर 
बाल लीला, बृज लीला, द्वारिका लीला 
सहित अन्य लीलाओं का मंचन प्रति 
दिन शायं 7 बजे से उर्मिलेश्वर धाम 
तिलकनगर पडऱा में किया जाएगा। 

कुसमी में हत्या प्रकरण का 
निरीक्षण करने पहुंचे एसपी 
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सीधी। जिले के कुसमी 
विकासखंड में चर्चित पुजारी हत्या 
प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक 
संतोष कोरी ने बुधवार की रात 
विस्तृत निरीक्षण कर जांच की दिशा 
और गति का जायजा लिया। जहां 
एसपी रात लगभग 10 बजे कुसमी 
पहुंचे और करीब 11 बजे तक 
थाने में रिकॉर्ड की विधिवत जांच 
के साथ-साथ घटनास्थल, आरोपी 
के घर तथा संबंधित मंदिर का भी 
निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान 
उन्होंने विवेचना से जुड़े दस्तावेजों, 
केस डायरी और साक्ष्यों की स्थिति 
का बारीकी से परीक्षण किया। जहां 
निरीक्षण के दौरान मृतक पुजारी के 

परिजन भी थाने पहुंचे और एसपी से 
सीधे संवाद कर अपनी बात रखी। 
परिजनों ने निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई 
की अपेक्षा जताई, जिस पर एसपी 
ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा 
कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता 
से काम कर रही है और न्याय 
सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक 

सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से 
पूरी की जा रही हैं। जहा मौके पर 
मौजूद अन्य ग्रामीणों ने भी एसपी 
से बातचीत कर मामले की प्रगति 
को लेकर जिज्ञासा व्यक्त की। जहां 
एसपी संतोष कोरी ने बताया कि 
हत्या प्रकरण की जांच किस चरण 
में है, अब तक क्या प्रगति हुई है 

और आगे किस प्रकार की प्रक्रिया 
अपनाई जा रही है इन सभी बिंदुओं 
के मूल्यांकन हेतु वे कुसमी पहुंचे 
थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मर्डर से 
संबंधित समस्त रिकॉर्ड व साक्ष्य 
न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत शीघ्र 
प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि विधिक 
कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी 
न हो। निरीक्षण के दौरान एसपी ने 
संबंधित अधिकारियों को जांच में 
शुद्धता, पारदर्शिता और समय सीमा 
का विशेष ध्यान रखने के निर्देश 
भी दिए। वहीं इसके अतिरिक्त 
एसपी ने तहसील लाइन से जुड़ी 
हालिया घटना का भी निरीक्षण कर 
आवश्यक जानकारी एकत्रित की 
और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण 
से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। 
गौरतलब है कि पुजारी की हत्या 
कुछ दिन पहले हुई थी, जिसे लाला 
केवट द्वारा अंजाम दिया गया था।

ऑनलाइन नामांतरण नाम का, बिना सुविधा शुल्क नहीं दौड़ती फाइल
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सीधी। प्रदेश सरकार आम 
आदमी को सरकारी झंझटों से बचाने 
के लिए आवश्यक योजनाओं को 
ऑनलाइन सेवा से जोड़ दिया है, 
लेकिन इन सेवाओं को पूरी तरह 
सरकारी तंत्र से फ्री न करने के चलते 
आज भी आम आदमी को सरकारी 
सुविधाओं का लाभ समय पर नहीं 
मिल पा रहा है।  सीधी जिले के 
सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार 
के चलते आम आदमी को सरकारी 
सुविधाओं का लाभ लेने के लिए 
मजबूरन दफ्तरों का चक्कर लगाना 
पड़ रहा है। मजे कि बात यह है जिन 
सेवाओं को सरकार द्वारा ऑनलाइन 
कर दिया गया है वह भी सीधी जिले 

में महज दिखावा साबित हो रही है। 
कहने के लिए रजिस्ट्री के नामांतरण 
की सुविधा सरकार ने ऑनलाइन कर 
दी है लेकिन जमीनी हकीकत यह 
है कि ऑनलाइन के बाद भी हल्का 
पटवारियों द्वारा बिना सुविधा शुल्क 
वाले प्रकरणों को उलझाने के लिए 
जानबूझकर फसा दिया जाता है। 
जबकि इन सेवाओं में कागजों की 
कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती 

है, वाबजूद इसके हल्का पटवारियों 
के इशारे पर तहसीलदारों द्वारा भी 
ऐसी फाइलों को नजर अंदाज कर 
दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि शहर 
के कुछ चिन्हित हल्का पटवारियों द्वारा 
बिना सुविधा शुल्क किसी भी फाइल 
को आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जिनके 
द्वारा मुंहमांगी सुविधा शुल्क उपलब्ध 
करा दी जाती हैं उनके प्रकरणों को 
तत्काल निराकृत कर दिया जाता है। 

चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय व सीएम 
कार्यलय को बम से उड़ाने की धमकी
लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय 

को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सचिवालय 
की इमारत को खाली करवा लिया गया। इससे पहले भी हरियाणा व पंजाब 
सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। गुरुवार को धमकी 
मिलने के बाद पंजाब के साथ साथ एहतियातन हरियाणा सचिवालय को भी 
अलर्ट पर रखा गया है। आज मिले धमकी भरे मेल में सचिवालय के साथ 
साथ मुख्यमंत्री कार्यलय में विस्फोट करने का दावा किया गया है। सुरक्षा 
के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और लोगों को सचिवालय से 
सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पुलिस बल, सीआरपीएफ, बम निरोधक 
दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमों ने सचिवालय की जांच की लेकिन कहीं 
कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

हिसार : लुवास के नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल 
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
लोकतंत्र की शान : हिसार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा 

एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), के नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल 
कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में 
शिष्टाचार भेंट कर अपनी लंबित मांगों को उनके समक्ष विस्तार से रखा। 
इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर 
पर कर्मचारियों ने गुरुवार काे सेवा सुरक्षा अधिनियम (जॉब सिक्योरिटी 
एक्ट) को विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। 
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से 
सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि संबंधित अधिकारी इस विषय पर कार्य 
कर रहे हैं और शीघ्र ही विश्वविद्यालयों के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को 
सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने की दिशा में सकारात्मक 
निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा 
अधिनियम को कैबिनेट एवं विधानसभा से पारित किया जा चुका है, किंतु 
अभी तक इसे राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू नहीं किया गया है। इस 
कारण कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी 
लंबे समय से इस अधिनियम को विश्वविद्यालय में लागू करने की मांग 
कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी सेवा सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का 
लाभ प्राप्त हो सके। इससे पहले इन कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री रणबीर 
गंगवा से मिलकर उनसे भी यही मांग दोहराई। उन्होंने मंत्री से मांग ​की कि 
वे इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर उठाते हुए विश्वविद्यालय में 
सेवा सुरक्षा अधिनियम लागू करवाने तथा कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को 
नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान 
करें। विश्वविद्यालय के नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री 
एवं राज्य सरकार के प्रति आशा व्यक्त की है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति 
पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे 
उन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

राज्य में 841 नई उचित मूल्य दुकानों 
की प्रक्रिया जारी, 442 का चयन पूर्ण
लोकतंत्र की शान : जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री 

सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार द्वारा 
अब तक 841 नई उचित मूल्य दुकानों के लिए विज्ञप्तियाँ जारी की गई 
हैं। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि 399 
दुकानों की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में 
भी 15 नई उचित मूल्य दुकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। मंत्री गोदारा 
ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में 5000 
खाद्य सुरक्षा उचित मूल्य दुकानों को खोलने की घोषणा की थी, लेकिन 
उनमें से केवल 531 दुकानें ही खोली जा सकीं। इनमें से 38 दुकानें 
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थीं। वे प्रश्नकाल के दौरान विधायक 
चन्द्रभान सिंह चौहान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मंत्री 
ने बताया कि नियमानुसार न्यूनतम 500 राशन कार्ड और 2000 इकाई 
पर एक उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रावधान है। आमजन की सुविधा 
को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को नियमों 
में शिथिलता प्रदान करने के अधिकार दिए हैं, ताकि आवश्यकता के 
अनुसार नई दुकानें खोली जा सकें। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के 
विधायक द्वारा मांग किए जाने पर राज्य सरकार तत्परता से नई उचित 
मूल्य दुकान खोलने की कार्रवाई करेगी। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र 
से अब तक कच्ची बस्ती भीलों की झोपड़ी, वार्ड संख्या 34 के लिए 
ही प्रस्ताव मिला है। मंत्री ने विधायक के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में 
बताया कि राज्य में वर्ष 2022-23 से अब तक कुल 973 उचित मूल्य 
की दुकानें खोली जा चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में विगत एक वर्ष में 15 
नई राशन दुकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 29 सितम्बर 2025 
और 30 अक्टूबर 2025 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए 
गए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बेगूं में 
5, निम्बाहेड़ा में 3, बड़ी सादड़ी में 2 और कपासन में 5 नई दुकानें 
खोली जाएंगी। बेगूं क्षेत्र की 5 दुकानों के लिए साक्षात्कार पूर्ण हो चुके 
हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। शेष क्षेत्रों में नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण 
कर दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में सुधार की बनेगी योजना

लोकतंत्र की शान : जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत 
ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि अजमेर शहर में बाढ़ की स्थिति से 
निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है और आवश्यक कदम उठाए 
जा रहे हैं। शून्य काल में विधायक लक्ष्मण राम द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 
के माध्यम से उठाए गए विषय पर जवाब देते हुए मंत्री रावत ने सदन को 
आश्वस्त किया कि लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावित 
किए बिना नदी के बहाव को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत परियोजना 
प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर 
की नाग पहाड़ी से होता है। नदी के प्रवाह क्षेत्र को चौड़ा और मजबूत बनाकर 
पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।

डायवर्सन के लिए भी किसान लगा रहे चक्कर 
कहने के लिए सरकार जमीन की खरीदी बिक्री करने वालों को झंझटों 

से मुक्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है, लेकिन सीधी जिले में 
यह सुविधा बिना शुल्क दिए आगे नहीं बढ़ती है। नाम न छापने की शर्त 
पर एक किसान ने बताया कि नामांतरण एवं डायवर्शन की सुविधा को 
लेकर सरकार भले ही ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन यहां कुछ भी 
ऑनलाइन सुविधा नहीं मिल रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार 
भी उसी फाइल को देखते हैं जिसमें हल्का पटवारी की सहमति रहती हैं, 
बिना हल्का पटवारी के इशारे किसी भी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं किया 
जा रहा है।

दिखावा साबित हो रहा सरकार का कानून
सरकार राजस्व विभाग की कई योजनाओं को ऑनलाइन सुविधा से 

जोड़ दिया है लेकिन सीधी जिले में सरकार का यह कानून सिर्फ दिखावा 
साबित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन दर्ज आवेदनों 
की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन उनके निराकरण को लेकर न तो 
तहसीलदारों द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है और न बढ़ती संख्या की 
कलेक्टर का ध्यान जा रहा है। मजे की बात यह है कि लगातार बैठकों में 
कलेक्टर द्वारा इनकी समीक्षा भी की जाती है और शीघ्र निराकरण के निर्देश 
भी दिए जाते हैं लेकिन जिले पटवारी व तहसीलदार अपनी मनमानी से 
बाज नहीं आ रहे हैं।

 >�हल्का पटवारियों की 
मनमानी चरम पर

 >�तहसीलदारो की भूमिका 
संदिग्ध, भ्रष्टाचार चरम पर

 >�न्यायालयीन प्रक्रिया तेज 
करने के निर्देश

परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
लापता नाबालिग किशोरी को सीधी लाने के उपरांत तमाम वैधानिक 

औपचारिकताएं पूर्ण की गईं। तत्पश्चात उसे सुरक्षित रूप से उसके माता-
पिता के सुपुर्द कर दिया गया। अपनी बेटी को सकुशल वापस पाकर 
परिजनों ने सीधी पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया है। इस पूरी 
कार्यवाही और किशोरी की सुरक्षित वापसी में उप निरीक्षक दीपक बघेल 
थाना प्रभारी चुरहट, उप निरीक्षक आशा सिलावट, सहायक उप निरीक्षक 
अमोल सिंह,महिला प्रधान आरक्षक सुमित्रा सिंह,आरक्षक विवेक द्विवेदी 
की सराहनीय भूमिका रही।

आज होगी संगीत की प्रस्तुति 
उर्मिलेश्वर धाम तिलक नगर पडऱा सीधी में चल रहे धार्मिक एवं 

सांस्कृतिक आयोजन में आज राष्ट्रीय लोक गायिका सुश्री मान्या पाण्डेय के 
द्वारा लोक गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही 23 फरवरी को प्रशिद्ध 
लोक गायक नारेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में फाग गीतों की प्रस्तुति होगी। 
इसके साथ ही लोक नृत्य, लोक वाद्य एवं जनजातीय गीतों की भी प्रस्तुति की 
जाएगी। इस संंबंध में जानकारी देते हुए समाजसेवी विनय कुमार सिंह परिहार 
ने बताया कि उर्मिलेश्वर धाम तिलक नगर में 17 फरवरी से 26 फरवरी 
तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है। जिसमें रासलीला, 
लोक संगीत के आयोजन के साथ 26 फरवरी को शिवलिंग की स्थापना एवं 
विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। उन्होने बताया कि हमारे परम 
पूज्य गुरुदेव दण्डी स्वामी निर्भयानंद सरस्वती के सानिध्य में पहली बार शहर 
में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है। विनय कुमार सिंह ने शहर एवं 
जिले के समस्त आम जनों से उक्त रासलीला में पहुंचने की अपील की है।

 >�उर्मिलेश्वर धाम में श्रीकृष्ण 
रासलीला की मनमोहक 
प्रस्तुति 

 >�दण्डी स्वामी निर्भयानंद 
सरस्वती के सानिध्य में हो 
रहा आयोजन

कैथल : गन्ने की फसल से समृद्ध हुआ 
किसान, एमडी ने किया निरीक्षण

 लोकतंत्र की शान

कैथल।चीनी मिल कैथल के 
प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने गांव 
हाबड़ी में प्रगतिशील किसान सरदार 
प्रीतजोत सिंह के गन्ना 
फार्म का निरीक्षण 
किया। इस दौरान 
उन्होंने खेतों में उगाई 
जा रही विभिन्न किस्मों 
का अवलोकन किया 
और खेती की पद्धतियों 
की जानकारी ली। 
निरीक्षण के दौरान 
प्रबंध निदेशक कृष्ण 
कुमार ने किसानों से गन्ने की खेती 
को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने 
कहा कि गन्ना एक नकदी फसल है, 
जिससे किसानों की आय में स्थायी 
वृद्धि संभव है। उन्होंने बताया कि 
जिला कैथल में कई किसान गन्ने की 
खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बने 
हैं। गांव हाबड़ी के किसान प्रीतजोत 
सिंह इसका जीवंत उदाहरण हैं, 
जिन्होंने आधुनिक तकनीक और उन्नत 
बीजों के माध्यम से बेहतर उत्पादन 
हासिल किया है। प्रगतिशील किसान 
प्रीतजोत सिंह ने बताया कि महंगाई 

के इस दौर में गन्ना फसल किसानों 
के लिए लाभकारी साबित हो रही है। 
उन्होंने अपने फार्म पर अगेती और 
पछेती किस्मों की नर्सरी तैयार की 
है। उनके पास मुख्य रूप से कोक-

16202 और कोह-176 किस्म का 
बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 
इसके अलावा उन्होंने को-17018, 
को-16030 और को-118 किस्मों 
की भी बीजाई की है। किसान प्रीतजोत 
ने कहा कि गन्ने की खेती से न केवल 
अच्छी आमदनी होती है, बल्कि भूमि 
की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। 
उन्होंने अन्य किसानों से अपील की है 
कि वे अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने 
की बुवाई कर आधुनिक तकनीकों का 
लाभ उठाएं, जिससे उनकी आय में 
वृद्धि हो सके।

मैला ढोना मंजूर किया..पर धर्म 
नहीं बदला : संत उमेश गिरी

 लोकतंत्र की शान 

जोधपुर। मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद और प्रख्यात 
संत उमेश गिरी महाराज ने कहा सनातन की शक्ति को 
करंट की तरह छूकर महसूस करने की जरूरत है। वे 
गुरुवार को जोधपुर प्रवास पर थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों 
से रूबरू होते हुए उन्होंने सनातन धर्म की शक्ति, धर्मांतरण 
के बढ़ते खतरे और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण पर 
बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर 
कहा कि आजकल धन, संपत्ति और जमीन का लोभ 
देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो महज दबाव 
और लालच का विषय है। उन्होंने वाल्मीकि समाज का 
उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे देश में वाल्मीकि समाज 
के लोगों ने मुस्लिम शासन में पायखाने साफ करना और 
सिर पर मैला ढोना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना 
धर्म नहीं बदला। उन्होंने ही सनातन धर्म को बचाए रखा 
है। जो लोग लोभ-लालच में आकर धर्म बदल रहे हैं, वे 
कभी सनातन की शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। सांसद 
ने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता का आकर्षण क्षणिक है। 
उन्होंने एक अनूठा उदाहरण देते हुए कहा, जैसे हम अर्थी 
और करंट को छूकर देखते हैं, वैसे ही प्रत्येक भारतीय 
को सनातन की पावर को छूकर देखना चाहिए। जब आप 

इसमें प्रवेश करेंगे, तभी आपकी शारीरिक, मानसिक और 
आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। घर वापसी के सवाल 
पर संत ने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से गया है 
और वापस आना चाहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 
लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका रिटर्न होना हमारे 
लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि हम अपनी 
जगह पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। हमारी परंपरा तो दो 
रोटी में से एक गाय-कुत्ते को देने की है, हम स्वाभिमानी हैं। 
अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना पर उन्होंने कहा कि अब 
देश का हर गांव और शहर अयोध्या बन गया है। लोगों 
का मन राममय है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि 
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से जो मर्यादा का 
सूत्र दिया, रामजी ने उसे जीकर दिखाया। आज के दौर में 
युवाओं को उसी मर्यादित क्षेत्र में रहने की आवश्यकता है।
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हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की एंट्री-फीस ढाई गुना तक बढ़ी
एजेंसी, शिमला

हिमाचल प्रदेश की सैर महंगी 
होने वाली है। प्रदेश में बाहरी राज्यों 
से आने वाले वाहनों की एंट्री फीस 
30 रुपए से लेकर 230 रुपए प्रति 
वाहन बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार 
ने नई दरें अधिसूचित कर दी है, 
जो कि एक अप्रैल 2026 से लागू 
होनी है। हिमाचल प्रदेश टोल्स 
एक्ट, 1975 के तहत अधिसूचित 
की गई नई दरों का असर न केवल 
बाहरी राज्यों के टूरिस्ट पर पड़ेगा, 
बल्कि सामान की ढुलाई की दर्रों में 
भी इजाफा होगा। सरकार ने प्राइवेट 
कार, जीप, वैन और हल्के मोटर 
वाहनों पर लगने वाली एंट्री फीस 
70 रुपए से बढ़ाकर सीधे 170 
रुपए कर दी है। यानी 100 रुपए 
का इजाफा किया गया।

12 प्लस 1 सीटर वाहन 
की फीस 130 रुपए: इसी तरह, 
12 प्लस 1 सीटर पैसेंजर वाहनों 
का शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 
130 रुपए किया गया है। मिनी बस 

(32 सीटर) का शुल्क 180 रुपए 
से बढ़ाकर 320 रुपए, जबकि 
कमर्शियल बसों के लिए शुल्क 
320 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए 
कर दिया गया है।

निर्माण कार्य की मशीन की 
एंट्री फीस 800रु: निर्माण कार्य में 
प्रयोग होने वाली मशीनरी पर लगने 
वाला शुल्क 570 रुपए से बढ़ाकर 
800 रुपए, बड़े मालवाहक वाहनों 
का शुल्क 720 रुपए से बढ़ाकर 
900 रुपए, ट्रैक्टर के प्रवेश शुल्क 
में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे 70 
रुपए से 100 रुपए कर दिया गया 
है, जबकि डबल एक्सल बस-ट्रक 

की 570 रुपए (कोई बदलाव 
नहीं) फीस रखी गई है।

ऑनलाइन नीलामी और 
फास्टैग व्यवस्था: हिमाचल 
सरकार नई टोल बरैियर नीति के 
तहत एटं्री फीस की वसलूी बरैियरों 
पर ही की जाएगी। इसक े लिए 
फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा ह।ै 
बरैियरों की नीलामी अब ऑनलाइन 
माध्यम स े होगी। जिला स्तर पर 
डीसी की अध्यक्षता में कमटेी गठित 
की जाएगी, जो सचंालन और 
निगरानी करगेी। ठेकदेारों को 15 
दिन क ेभीतर फास्टैग सहित जरूरी 
व्यवस्थाए ंलाग ूकरनी होंगी। सरकार 

का दावा ह ैकि इसस ेजाम कम होगा 
और आवाजाही सगुम बनगेी।

पर्यटन पर पड़ेगा असर?: 
एंट्री फीस की बढ़ौतरी की बढ़ौतरी 
ने टूरिस्ट के साथ साथ पर्यटन 
कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी 
है। शिमला के होटेलियर अश्वनी 
सूद ने बताया कि एंट्री फीस की 
बढ़ौतरी का पर्यटन पर असर 
पड़ेगा। उन्होंने एंट्री फीस बढ़ौतरी 
को वापस लेने की मांग की है। 
टैक्सी ऑपरेटरों और पर्यटन 
कारोबार से जुड़े लोगों का कहना 
है कि बढ़े हुए शुल्क का सीधा 
असर पर्यटकों पर पड़ेगा। बता दें 
कि हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर 
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 
गुजरात, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों 
से हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट 
घूमने आता है। 

गाजा में कंट्रोल बढ़ा रहा हमास
एजेंसी, गाजा

अक्टूबर में अमेरिका की पहल पर लागू हुए 
सीजफायर के बाद गाजा में हमास ने अंदरूनी 
मोर्चे पर अपनी पकड़ फिर मजबूत कर ली है। 
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा के एक 
कार्यकर्ता मोहम्मद दियाब ने कहा, ‘हमास ने 
उन क्षेत्रों के 90% से अधिक हिस्से पर फिर से 
नियंत्रण हासिल कर लिया है जहां वह मौजूद है।’ 
दियाब ने कहा, ‘पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां 
सड़कों पर लौट आई हैं। वे अपराध रोकने और 
जिन लोगों को सहयोगी या विरोधी मानते हैं, 
उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं।’ इस बीच 
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ‘बोर्ड 
ऑफ पीस’ गुरुवार को वॉशिंगटन में अपनी 
पहली बैठक करेगा। इसमें करीब 60 देशों को 
आमंत्रित किया गया है। बैठक में गाजा पट्टी 
के लिए ट्रम्प की शांति योजना पर रिपोर्ट पेश 
की जाएगी। हालांकि, टाइम्स ऑफ इजराइल के 
मुताबिक, पीस बोर्ड के शुरुआती दस्तावेज में 
गाजा का ही स्पष्ट जिक्र नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि 
बोर्ड का मिशन गाजा से कहीं आगे, पूरी दुनिया 
में शांति लाना है। कई यूरोपीय देशों ने इसे ट्रम्प 
का पर्सनल प्रोजेक्ट बताया और इसमें शामिल 
होने से इनकार कर दिया है।

ट्रम्प के कंट्रोल में होगा पूरा पीस बोर्ड: 
चार्टर के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प को इनॉगुरल 
चेयरमैन (प्रथम अध्यक्ष) नामित किया गया है, 

और यह पद लाइफटाइम उनके द्वारा चुने गए 
उत्तराधिकारी तक रह सकता है। उनके पास वीटो 
पावर है। बोर्ड के अधिकांश फैसलों को चेयरमैन 
की मंजूरी चाहिए होती है, जिसका मतलब है कि 
ट्रम्प किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं। बोर्ड 
के सदस्यों को जोड़ने, हटाने एजेंडा तय करने, 
सब्सिडियरी बॉडी बनाने, ग्रुप भंग करने पर ट्रम्प 
का पूरा कंट्रोल होगा। राष्ट्रपति पद खत्म होने के 
बाद भी वे चेयरमैन बने रह सकते हैं, क्योंकि 
यह पद उनकी राष्ट्रपति पद से स्वतंत्र है। केवल 
एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सर्वसम्मति से उन्हें हटाया 
जा सकता है (जो व्यावहारिक रूप से लगभग 
असंभव है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी ट्रम्प 
ही नियुक्त करेंगे)।

विश्व नेताओं को बुला रहे ट्रम्प, 
पाकिस्तान भी शामिल: ट्रम्प ने सोमवार को 
कहा था, ‘हम सभी विश्व नेताओं को बुला 
रहे हैं।’ हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है 

कि कितने राष्ट्राध्यक्ष खुद शामिल होंगे। बैठक 
डोनाल्ड जे. ट्रम्प यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस 
में होगी। इस जगह का नाम हाल ही में बदला 
गया था। जर्मन न्यूज DW के मुताबिक करीब 
60 देशों को बोर्ड में शामिल होने का न्योता 
भेजा गया था, जिनमें से लगभग 27 देशों ने 
शामिल होने पर सहमति दी है। इनमें अर्जेंटीना 
के राष्ट्रपति जेवियर माइली और हंगरी के 
प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन जैसे नेता भी शामिल 
हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 
ने निमंत्रण स्वीकार किया है, लेकिन वे खुद नहीं 
आ रहे, उनकी जगह विदेश मंत्री आएंगे। बोर्ड में 
शामिल आधे से ज्यादा देश, अमेरिका की उस 
सूची में हैं जिनके नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध 
लगाने की तैयारी चल रही है। इनमें बेलारूस 
भी शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठक 
में शामिल होंगे। वहीं, मिडिल ईस्ट और यूरोप 
के कई देश केवल निचले स्तर के अधिकारियों 
को भेज रहे हैं या ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेंगे।

पंजाब सीएम ऑफिस-चंडीगढ़ 
कोर्ट उड़ाने की धमकी
एजेंसी, चंडीगढ़

चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय 
और चंडीगढ़ कोर्ट को बम से उड़ाने 
की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल 
के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही 
पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ 
गया और पूरे इलाके को खाली करा 
लिया गया। एहतियातन हरियाणा 
सचिवालय को भी अलर्ट पर रखा 
गया है। जानकारी के मुताबिक, 
धमकी भरा ईमेल संबंधित विभाग 
को मिला था, जिसमें CM ऑफिस 
में विस्फोट करने की बात कही गई 
है। इस ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल 
हुआ। हालांकि, इसकी पुलिस या 
प्रशासन के किसी अधिकारी ने पुष्टि 
नहीं की है। दैनिक भास्कर भी इस 
ईमेल की पुष्टि नहीं करता। सुरक्षा के 
मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी 
कर दी और लोगों को सचिवालय 
से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। 
पुलिस बल, CRPF, बम निरोधक 
दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीमें 

मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके की 
बारीकी से तलाशी ली। जांच पूरी हो 
चुकी है, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु 
नहीं मिली। बता दें कि मंगलवार को 
भी मोहाली के अस्पताल को बम से 
उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें 
CM मान एडमिट थे। हालांकि, यह 
धमकी भी झूठी निकली थी। सामने 
आए ईमेल के स्क्रीनशॉट में दिख रहा 
है कि यह सचिवालय को आज सुबह 
9 बजकर 46 मिनट पर मिला। इसमें 
लिखा है कि मान (CM भगवंत 
मान) का दफ्तर, सेक्रेटेरिएट और 
चंडीगढ़ कोर्ट में दोपहर 2.11 बजे 
धमाका होगा। इसके बाद लिखा है 
- पंजाब अब खालिस्तान बनकर 
रहेगा।

राहुल गांधी को गोली मारने की 
धमकी, आरोपी कोटा से पकड़ाया

एजेंसी, नई दिल्ली

करणी सनेा क ेएक कार्यकर्ता ने 
नतेा प्रतिपक्ष राहलु गाधंी को गोली 
मारन ेकी धमकी दी ह।ै कागं्रेस प्रवक्ता 
पवन खड़ेा न े गरुुवार को यह दावा 
किया। उन्होंन ेधमकी वाला वीडियो 
भी सोशल मीडिया X पर शयेर किया 
ह।ै पवन खड़ेा न ेलिखा कि परूा RSS-
भाजपा ततं्र एक ‘गोडस ेफकै्ट्री’ ह।ै 
तथाकथित करणी सनेा द्वारा राहलु 
गाधंी और ‘25 सासंदों’ क ेखिलाफ 
दी गई धमकी कोई अलग-थलग पड़ी 
घटना नहीं ह।ै यह एक सनुियोजित 
और कपटपरू्ण साजिश का हिस्सा ह।ै 
उन्होंन ेX पर लिखा- कट्टरपंथ ऐसे 
ही काम करता ह।ै व ेपहल ेएक झठू 
बनात ेहैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे 
आग ेबढ़ाती हैं और तब तक फलैाती 
हैं जब तक उनक ेफॉलोअर्स क ेमन में 
नफरत और हिसंा नहीं भर जाती। तब 
भी गोडस ेबनाया गया था। आज फिर 
एक और गोडस ेको तयैार किया जा 
रहा ह।ै वीडियो सामन ेआन ेक ेबाद 
कोटा पलुिस न ेआरोपी राज आमरेा 
को पकड़ लिया ह।ै भास्कर रिपोर्टर ने 
राजा आमरेा स ेबात की। उसन ेकहा- 
मझु े वीडियो की जानकारी नहीं ह।ै 
विपक्ष न ेफके आईडी बनाकर वीडियो 
बनाया ह।ै मैं सनातन स ेजडु़ा हआु हू।ं 
दशे को हिदं ूराष्ट्र बनाना चाहता हू।ं

क्या है वायरल वीडियो में: 
वीडियो में खुद को करणी सेना का 
बताते हुए शख्स ने संसद में ओम 
बिरला के चैंबर में हुई घटना का 
जिक्र किया। शख्स की पहचान राज 
आमेरा के रूप में हुई है। वह कोटा के 
उद्योग नगर का है। करणी सेना का 
संभागीय प्रवक्ता है। करीब 3 दिन 
पहले ही प्रवक्ता बनाया गया है। राज 
आमेरा ने कहा कि ओम बिरला के 
खिलाफ विपक्ष के 25 सांसदों ने जो 
बदतमीजी की है। वह बर्दाश्त नहीं 
की जाएगी। इस सब के पीछे राहुल 
गांधी जिम्मेदार हैं। मैं चेतावनी देता 
हूं अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो 
उन 25 सांसदो के घर में तोड़फोड़ 
करेंगे और राहुल गांधी सुन लें उनके 
घर में घुसकर गोली मारेंगे। इसका 
जिम्मेदार प्रशासन होगा। मेरी मांग है 
कि उन 25 सांसदों पर कार्रवाई हो। 
मोदी सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू 
को जो बयान सामने आया, उसे 
सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से 
में हैं। 

हरियाणा पुलिस-किसानों के बीच झड़प
एजेंसी, अंबाला

अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प 
हो गई। निर्माणाधीन रिंग रोड से खेतों में जाने का 
रास्ता देने की मांग को लेकर किसान 10 दिन से 
धरने पर बैठे थे। गुरुवार को पुलिस ने उनके तंबू 
उखाड़ दिए। कई किसानों को हिरासत में ले लिया। 
गुस्से में किसान अंबाला-जगाधरी नेशनल हाईवे 
जाने करने पहुंच गए। फिलहाल हाईवे पर भी भारी 
पुलिस बल तैनात है। किसानों का कहना है कि 
NHAI से बात भी चल रही थी। हालांकि कोई 
समझौता नहीं हो सका। रिंग रोड बनने से उनके 
खेतों को जाने का रास्ता नहीं बचेगा। बरसाती 
पानी की निकासी में भी दिक्कत होगी। किसान 
एनएचएआई से कोई आश्वासन ने मिलने के बाद 
मशीनों की घेराबंदी करने लगे। इसके बाद स्थिति 
बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस और किसानों में 
झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने किसानों को खदेड़ते 
हुए बसों में बैठाना शुरू कर दिया।

5 हाईवे को जोड़ने को बन रहा रिंग रोड: 
अंबाला में 5 नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए 
रिंग रोड बनाया जा रहा है। इसका आधे से ज्यादा 
काम पूरा हो चुका है। रिंग रोड बनने के बाद 
अंबाला से चंडीगढ़ हाईवे (NH-152), अंबाला 
से रुड़की हाईवे (NH-344), अंबाला-जगाधरी 

(NH-444A), दिल्ली-अमृतसर (NH-44) 
और अंबाला-हिसार हाईवे (NH-65) एक दूसरे 
से जुड़ जाएंगे।

रास्ते के लिए 10 दिन से धरना: गांव 
सपेड़ा व आसपास के ग्रामीण रिंग रोड से खेतों 
में जाने का रास्ता मांग रहे हैं। इसी को लेकर गांव 
सपेड़ा के पास 10 दिन पहले धरना शुरू हुआ। 
इस दौरान एनएचएआई अफसरों से बात भी हुई। 
हालांकि कोई हल नहीं निकला।

हल न होता देख किसानों ने मशीनें घेरी: 
कई दिनों से चल रहे धरने से कोई हल न होता 
देख गुरुवार को किसानों ने रिंग रोड निर्माण में लगी 
मशीनों का घेराव शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता 
देख एनएचएआई ने अंबा, महेशनगर और साहा 
थानों से पुलिस बुला ली गई। इसके बाद पुलिस 

किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ किसानों 
को बस में बैठा लिया। जिससे मामला और बिगड़ 
गया। इसके बाद किसान नेशनल हाईवे की ओर 
कूच करने लगे।

NHAI ने काम शुरू करवाया: किसानों 
का धरना उखाड़ने के बाद NHAI ने यहां तेजी 
से काम शुरू करवा दिया। जनवरी के दूसरे 
सप्ताह में किसानों ने रिंग रोड का काम रुकवा 
दिया था। अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि 
धरना खत्म हो। रिंग रोड को समय पर पूरा करने 
का दबाव है। जैसे ही पुलिस ने किसानों के तंबू 
उखाड़े। किसानों ने सोशल मीडिया पर अपील 
कर और किसानों को जुटने का आह्वान किया। 
शाम 4 बजे काफी संख्या में किसान अंबाला-
जगाधरी नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। भारतीय 
किसान यूनियन चढूनी ग्रुप ने भी मंगलवार को 
महापंचायत की घोषणा की थी। किसान नेता 
गुरनाम सिंह चढूनी से खुद सोशल मीडिया पर 
लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पंचायत में 
पहुंचने की अपील की।

शिवाजी जयंती- पुणे के शिवनेरी 
किले में भगदड़, 3 घायल

रास्ता संकरा होने से भीड़ जमा, महिलाएं और बच्चे फंस गए थे
एजेंसी, मुंबई

पुणे के जुन्नर इलाके में बुधवार 
रात शिवनेरी किले पर भगदड़ 
मचने से 3 लोग घायल हो गए। ये 
सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की 
जयंती पर किला पहुंचे थे। लोग 
हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा 
से किले के अंदर जा रहे थे। रास्ता 
संकरा होने से भीड़ जमा हो गई। 
फिर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। 
पुणे रूरल के एसपी संदीप सिंह गिल 
ने बताया कि सुबह तकरीबन 3:30 
बजे भीड़ अग्नि ज्योति लेकर तेजी 
से रेलिंग की तरफ से नीचे उतर रही 
थी। वहां पुलिस पहले से मौजूद थी 
लोगों को रोकने की कोशिश की गई 
लेकिन तब तक लोग एक दूसरे पर 
गिर गए इसमे 3 के पैर मै चोट आई 
है एक का पैर मुड़ गया है और 2 
लोग मामूली जख्मी हैं। घायलों को 

जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती 
कराया गया है। 

जहां उनका इलाज जारी है। 
शिवाजी जयंती पर हर साल शिवनेरी 
किले में बड़ी संख्या में लोग आते 
हैं। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे 
जिले के जुन्नर शहर के पास स्थित 
एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह 
किला खासतौर पर इसलिए मशहूर 
है क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी 
महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 
को हुआ था। किले में शिवाई देवी का 
मंदिर भी है, जिनके नाम पर शिवाजी 
महाराज का नाम रखा गया था। 

फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, मुफ्त बिजली-पानी 
देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीबीज कल्चर 
(मुफ्त की रेवड़ियां) पर कहा कि अगर सरकार 
लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और 
बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे 
तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार 
को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने 
कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, 
लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना 
सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु 
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 
याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स 
की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी 
को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। CJI सूर्यकांत, 
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल 
एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर 
राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास 
को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर 
रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन 
कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 
कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के 

नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें उपभोक्ताओं 
की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को 
मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार 
घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो-महीने में लगभग 
100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, बिना किसी 
शर्त के यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी खर्च करे, 
पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता। 
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों 
को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा 
कि बिजली दरों की घोषणा के बाद तमिलनाडु की 
कंपनी ने अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला 
क्यों किया।

मुफ्त राशन बांटने पर सुप्रीम कोर्ट के 
पिछले बयान: यह पहली बार नहीं है, जब कोर्ट 
ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे 
पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को कहा 
था, ‘लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप 
उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिना कुछ किए उन्हें 
पैसे दे रहे हैं।’ कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इन लोगों 
को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बजाय क्या 
आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों 
की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? वहीं 9 दिसंबर 
2024 को भी केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने 
पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था- कब 
तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार 
के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही? तब कोर्ट 
अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने 
से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस 
दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय 
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ 
लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है।

पाकिस्तान- सीएम मरियम के लिए 
लग्जरी जेट खरीदने का आरोप

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान में पंजाब सरकार पर 
मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए 
लग्जरी जेट खरीदने का आरोप लगा 
है। ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के 
मुताबिक गल्फस्ट्रीम G500 मॉडल 
के इस विमान की कीमत करीब 10 
अरब पाकिस्तानी रुपए है।  विमान 
की खरीद को लेकर सोशल मीडिया 
में विवाद तेज हो गया है। दावा किया 
जा रहा है कि यह जेट मुख्यमंत्री 
मरियम नवाज के उपयोग के लिए 
खरीदा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 
यह विमान फिलहाल अमेरिका में 
रजिस्टर्ड है और अभी पाकिस्तान 
में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 
इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N144S 
बताया जा रहा है। पंजाब की सूचना 
मंत्री अजमा बोखारी ने आरोपों से 
इनकार करते हुए कहा है कि यह जेट 
मुख्यमंत्री के लिए नहीं, बल्कि एयर 
पंजाब के लिए तैयार की जा रही 
फ्लीट का हिस्सा है।

गल्फस्ट्रीम G500 को दुनिया 

के सबसे लग्जरी बिजनेस जेट्स में 
गिना जाता है। 

इसकी केबिन डिजाइन और 
सुविधाएं इसे आसमान में चलता 
फाइव-स्टार सुइट बनाती हैं। विमान 
में आमतौर पर 10 से 19 यात्रियों 
के बैठने की व्यवस्था होती है, जिसे 
जरूरत के मुताबिक तीन अलग-
अलग रहने के हिस्सों में बांटा जा 
सकता है। सीटें पूरी तरह फ्लैट बेड 
में बदल जाती हैं। बीच में कॉन्फ्रेंस 
टेबल लगाई जा सकती है, जहां 
मीटिंग की जा सके। लंबी उड़ान के 
दौरान आराम के लिए अलग विश्राम 
क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। G500 
का केबिन इंडस्ट्री में सबसे शांत 
केबिन में गिना जाता है। 

ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू गिरफ्तार, एपस्टीन 
मामले में नाम, 17 साल की लड़की से रेप का आरोप

लंदन। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया 
है। उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया 
है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उन्हें गुरुवार सुबह करीब 8 
बजे सैंड्रिंघम में उनके घर से हिरासत में लिया। बता दें कि एंड्रयू का आज 
ही जन्मदिन है। दरअसल, एपस्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया गिफ्रे ने 
आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रयू ने 
उनका यौन शोषण किया था। हालांकि, एंड्रयू ने ग्रिफे के सभी आरोपों को 
खारिज किया था। गिफ्रे की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। इसकी वजह 
आत्महत्या बताई गई थी। इंग्लैंड में सार्वजनिक पद पर रहने हुए कदाचार 
गंभीर अपराध माना जाता है। इस अपराध में यह साबित होना जरूरी है कि 
व्यक्ति को पता था कि वह गलत कर रहा है, फिर भी उसने ऐसा किया। इस 
अपराध में अधिकतम सजा उम्रकैद हो सकती है। इस मामले की सुनवाई 
सिर्फ गंभीर आपराधिक आरोप के तहत अदालत में की जा सकती है। माना 
जा रहा है कि यह मामला उस समय से जुड़ा है जब एंड्रयू ब्रिटेन के ट्रेड 
एनवॉय (व्यापार दूत) थे। वह 2001 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 
10 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनका नाम अमेरिकी 
अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर विवादों में आया था। 
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी दस्तावेजों में बताया गया था 
कि पद पर रहते हुए एंड्रयू का एपस्टीन से संपर्क था।
गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट 

सफल, उड़ान से ज्यादा लोड डालकर किया चेक
चंडीगढ़। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 

ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा 
हुआ। क्वालिफिकेशन लेवल टेस्ट में अधिकतम उड़ान भार से ज्यादा 
लोड डालकर पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा मार्जिन की जांच की गई। 
इस टेस्ट के बाद पक्का हुआ कि भारत मजबूत और बड़ी क्षमता वाले 
रिबन पैराशूट को डिजाइन और बनाने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही 
पैराशूट असली मिशन जैसी परिस्थितियों में भी सुरक्षित और ठीक तरह 
से काम करेगा। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी 
पर वापस लाने के लिए ड्रोग पैराशूट बहुत जरूरी है। जब कैप्सूल पृथ्वी 
के वातावरण में लौटता है, तो यही पैराशूट उसकी तेज गति को कम 
करने में मदद करता है। यह टेस्ट बुधवार (18 फरवरी) को चंडीगढ़ 
स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) की रेल ट्रैक रॉकेट 
स्लेड (RTRS) सुविधा में किया गया। यह डायनेमिक टेस्ट डिफेंस 
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की स्पेशल हाई-
स्पीड एयरोडायनेमिक और बैलिस्टिक मूल्यांकन सुविधा RTRS में पूरा 
हुआ। इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (ISRO) के विक्रम 
साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC), DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च 
एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADRDE) और TBRL की टीमों ने 
भाग लिया।

बेंगलुरु में पैरालाइज्ड पति के सामने महिला का  
गला काटा, 65 लाख के गहने लूटे

बेंगलुरु। बेंगलुरु के नेलमंगला में 70 साल की एक महिला की घर 
में गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय उनका पैरालाइज्ड पति 
बिस्तर पर उनके पास ही लेटा था। ऐसा लग रहा था कि पति को पत्नी की 
हत्या की भनक भी नहीं लगी है। आरोपी महिला की हत्या के बाद करीब 
65 लाख रुपए के सोने के गहने लूटकर फरार हो गया। मृतका का नाम 
शोभा था। वह अपने पति रंगनाथ के साथ कोटे बेदी इलाके में रहती थीं। 
दंपती की कोई संतान नहीं थी। रंगनाथ पिछले 15 साल से पैरालाइज्ड और 
बिस्तर पर हैं। घटना का खुलासा तब हुआ जब रंगनाथ को फिजियोथेरेपी 
देने पहुंचे डॉक्टर ने शोभा का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा देखा। 
हत्या के आरोप पुलिस ने 36 साल के शिवकुमार नाम के एक व्यक्ति 
को गिरफ्तार किया है। वह एक दुकान का मालिक है और कपल के घर 
के पास ही रहता है। पुलिस के अनुसार, CCTV में आरोपी शिवकुमार 
रात करीब 1:03 बजे घर में दाखिल हुआ और शोभा का गला रेत दिया। 
वारदात के समय उनका पति पास ही लेटा था। हालांकि, वे घटना से 
अनजान रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि शोभा ज्वेलरी कारोबारी की 
बेटी थीं और घटना के समय उन्होंने काफी सोने के गहने पहन रखे थे। 
आरोपी ने हत्या के बाद घर में नकदी की तलाश की। नकदी नहीं मिलने 
पर उसने उनकी चेन, कंगन और अन्य गहने उतार लिए। शोभा ने करीब 
450 ग्राम सोने के गहने पहले थे, जिनकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए 
आंकी गई है। CCTV फुटेज में आरोपी को घटना के बाद मोटरसाइकिल 
से भागते देखा गया।

फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा
नई दिल्ली। फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स को एयरलाइंस 

अब सीधे 30 दिन के लिए बैन कर सकेंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ 
सिविल एविएशन (DGCA) ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने 
के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव में DGCA सभी 
एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की पॉवर दे रही 
है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स 
की शिकायत सामने आने पर पहले जांच कमेटी बनती थी। इस दौरान 
एयरलाइंस को यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमीशन मिलती 
थी। लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं है। DGCA ने 
अपने बदले हुए नियमों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। ड्राफ्ट में 
कहा कि नए नियमों का मकसद एयरक्राफ्ट, लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा 
सुनिश्चित करना, साथ ही एयरक्राफ्ट में अच्छा ऑर्डर और डिसिप्लिन 
बनाए रखना है। एजेंसी ने आगे सुझाव दिया कि एयरलाइन ऐसा एक्शन 
कई नियमों के उल्लंघन के लिए ले सकती है। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग 
करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत 
इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत 
इस्तेमाल करना शामिल है। दूसरे प्रस्तावों के साथ, रेगुलेटर ने बताया है कि 
एक एयरलाइन बिगड़ैल पैसेंजर से निपटने और DGCA को घटनाओं की 
रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएगी और 
उसे लागू करेगी, और उसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच सर्कुलेट 
करेगी। एयरलाइन की ओर से बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमेटी उड़ान पर बैन 
लगाने पर फैसला लेगी। इस कमेटी में दूसरी एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव 
भी शामिल होगा। रेगुलेटर ने कहा कि अगर कोई यात्री एयरक्राफ्ट में किसी 
भी तरह का हंगामा करते हुए मिलता है तो एयरलाइन उस पर सीधे 30 दिन 
या उससे ज्यादा समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है। इसमें केस को 
इंडिपेंडेंट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा।

निहंग से भिड़ी महंत, बोली- मैं खुलेआम नंगी हो  
जाऊंगी, फिर देखना, मैं बंदा हूं या औरत

जालंधर। फरीदकोट से शुरू पाखंडी भगाओ, पंजाब बचाओ मुहिम 
कंट्रोवर्सी में घिर गई है। फिरोजपुर के महंतों के डेरे की प्रमुख नवीत 
कौर के साथ मुहिम चला रहे मनप्रीत सिंह खालसा दमदमी टकसाल का 
टकराव सोशल मीडिया पर आ गया है। बीबी नवीत कौर छांगे वाली का 
एक आडियो सामने आया है, जिसमें वह बाबा से कह रही है कि अगर 
आपको हमारे महंत होने पर शक है तो मैं कपड़े उतार देती हूं। नवीत कौर 
ने कहा- बाबा जी, मैं सरेआम नंगी हो जाऊंगी, उस समय फिर एक नया 
इतिहास लिखा जाएगा कि सिंहों ने एक बीबी को नंगा किया। आप किसी 
को नंगा करने पर तुल गए हो। पहले गौरी महंत को कहा कि कपड़े खोल 
कर हम तेरे साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप धमकियां देकर कह रहे हैं 
कि तेरे कपड़े खोलेंगे, हम तुझे देखेंगे कि तू बंदा है या औरत। क्या तुम 
सबके कपड़े खोलोगे? विवाद बढ़ने पर मनप्रीत सिंह ने इसकी शिकायत 
फिरोजपुर SSP को की। इसके बाद पुलिस ने बीबी के खिलाफ फिरोजपुर 
थाने में FIR दर्ज कर ली है। ये विवाद 3 महीने पहले उस समय शुरू 
हुआ जब मनप्रीत सिंह खासला ने पाखंडी भगाओ, पंजाब बचाओ मुहिम 
शुरू की। इस मुहिम के तहत मनप्रीत सिंह और सिख जत्थबंदियों ने कई 
डेरे से पाखंड करने वालों से माफी मंगवाई। बाबा जी, मैं सरेआम नंगी हो 
जाऊंगी: मनप्रीत सिंह ने डेरे और वहां स्मोकिंग करने पर सवाल उठाया। 
यह भी कहा गया कि ये महंत नहीं है। इस पर बीबी नवीत कौर भड़क गईं। 
नवीत कौर ने कहा कि बाबा जी, मैं सरेआम नंगी हो जाऊंगी, उस समय 
फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि सिंहों ने एक बीबी को नंगा किया।

संक्षिप्त समाचार

t ��प्रभाव वाले इलाकों में 
90% मौजूदगी

t ��ट्रम्प के पीस बोर्ड की बैठक 
आज, इसके दस्तावेजों में 
गाजा का ही जिक्र नहीं

सरकारें रोजगार दें

r ��अंबाला में किसानों के टैंट 
उखाड़े, कई हिरासत में लिए, 
नेशनल हाईवे जाम करने पहुंचे

r ��कार, जीप पर 70 की 
जगह 170 रुपये लगेंगे, 
1 अप्रैल से नई दरें लागू
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चीन की नई कूटनीति या पुरानी चाल? भारत 
के लिए भरोसा या भविष्य का धोखा

लेखक- कांतिलाल मांडोत 

हाल के वर्षों में उपग्रह तस्वीरों 
और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह 
संकेत मिले हैं कि चीन अपने 
सामरिक ढांचे को तेजी से मजबूत 
कर रहा है। दक्षिण-पश्चिमी प्रांतों 
में पहाड़ों के भीतर बने बड़े-
बड़े बंकर, भूमिगत सुरंगें और 
अत्याधुनिक सुविधाएं इस ओर 
इशारा करती हैं कि बीजिंग अपनी 
दीर्घकालिक रणनीति पर चुपचाप 
काम कर रहा है। ऐसे समय में 
जब वह भारत के साथ रिश्तों 
को सामान्य बनाने और सहयोग 
बढ़ाने की बात करता है, यह प्रश्न 
स्वाभाविक है कि क्या चीन वास्तव 
में भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता 
है या यह उसकी रणनीतिक नीति 
का हिस्सा है। इतिहास गवाह है 
कि भारत और चीन के संबंधों में 
विश्वास की कमी की जड़ें गहरी 
हैं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत 
पर किया गया हमला दोनों देशों के 
रिश्तों में एक स्थायी अविश्वास 
की दीवार खड़ी कर गया। उसके 
बाद से सीमा विवाद, वास्तविक 
नियंत्रण रेखा पर तनाव और समय-
समय पर होने वाली झड़पों ने यह 
स्पष्ट किया कि संबंधों में गर्मजोशी 
और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा 
अंतर है। चीन ने कई बार शांति 
और सहयोग की बात की, लेकिन 
समानांतर रूप से अपनी सैन्य और 
सामरिक ताकत को भी बढ़ाया। 
चीन की विदेश नीति को समझने के 
लिए उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक 
सोच को देखना जरूरी है। वह 
तात्कालिक भावनाओं के बजाय 
दशकों आगे की योजना बनाकर 
चलता है। उसकी प्राथमिकता अपने 
राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार 
है। चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो, 
ताइवान का मुद्दा हो या हिमालयी 
सीमा हर जगह उसकी नीति शक्ति 
संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की 
रही है। ऐसे में यदि वह भारत के 
साथ रिश्ते सुधारने की पहल करता 
है, तो यह केवल सद्भावना का 
परिणाम नहीं बल्कि एक सुविचारित 
रणनीति भी हो सकती है। वर्तमान 

वैश्विक परिदृश्य में चीन कई मोर्चों 
पर दबाव झेल रहा है। अमेरिका 
और पश्चिमी देशों के साथ 
व्यापारिक तनाव, तकनीकी प्रतिबंध 
और सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसे नए 
संतुलन की तलाश में डाल दिया 
है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक 
और सामरिक शक्ति है। एशिया में 
स्थिरता और आर्थिक विकास के 
लिए भारत के साथ टकराव चीन के 
हित में नहीं है। इसलिए संभव है कि 
वह सीमित सहयोग और नियंत्रित 
प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाए, ताकि 
वह एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष 
से बच सके। लेकिन यह भी उतना 
ही सच है कि चीन की नीतियों 
में पारदर्शिता का अभाव रहा है। 
उसकी सैन्य तैयारियों और परमाणु 
ढांचे के विस्तार को लेकर अक्सर 
बाहरी दुनिया को सीमित जानकारी 
ही मिलती है। यदि उपग्रह तस्वीरों 
में दिखाई देने वाले निर्माण सचमुच 
सामरिक क्षमताओं के विस्तार का 
संकेत हैं, तो यह भारत सहित पूरे 
क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। 
एक ओर संवाद और व्यापार की 
बातें, दूसरी ओर पहाड़ों के भीतर 
बनते ठिकान यह दोहरी तस्वीर 
सहज भरोसा पैदा नहीं करती। 
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
प्रश्न यह है कि वह चीन के इरादों 
को कैसे परखे। केवल बयानों 
के आधार पर विश्वास करना 
रणनीतिक भूल हो सकती है। भारत 
को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा 
करते हुए संवाद के द्वार खुले रखने 
होंगे। कूटनीति में संतुलन और सैन्य 
तैयारी में सतर्कता दोनों समान रूप 
से जरूरी हैं। चीन के साथ संबंधों 
को पूरी तरह टकराव की दिशा में 
ले जाना भी समझदारी नहीं होगी, 
क्योंकि दोनों देश एशिया की दो 
बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और परस्पर 
निर्भरता भी बढ़ी है। चीन की नियति 
को समझने के लिए यह भी देखना 
होगा कि वह वैश्विक शक्ति बनने 
की महत्वाकांक्षा रखता है। उसकी 
बेल्ट एंड रोड पहल, तकनीकी 
निवेश और वैश्विक संस्थाओं 
में बढ़ती भूमिका इस दिशा का 
संकेत देती है। ऐसे में वह भारत 
को प्रतिस्पर्धी भी मानता है और 
संभावित साझेदार भी। यदि भारत 
उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के 
लिए चुनौती बनता है, तो प्रतिस्पर्धा 
तीखी हो सकती है। लेकिन यदि 
भारत संतुलित और आत्मविश्वासी 
नीति अपनाता है, तो सहयोग के 
अवसर भी बन सकते हैं। भरोसे 
का निर्माण केवल शब्दों से नहीं, 
बल्कि व्यवहार से होता है।

अशोक मधुप

पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट 
यूपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
की एक बेंच स्थापित करने की मांग 
एक बहुत पुराना और लगातार जारी 
रहने वाला आंदोलन है। लगभग  
70 साल पुरानी यह  मांग केवल 
एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि 
क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय 
और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की 
एक गहरी पुकार है। इस आंदोलन 
के कामयाब न होने की खास बात 
यह रही कि  आंदोलनरत वकील 
आदोलन से जनता को नही जोड़ 
सके।  अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के 
वकीलों अपनी गलती समझ गए। 
उन्होंने रणनीति में बदलाव किया 
है। वह इससे पश्चिम उततर प्रदेश 
की जनता को जोड़ने में लग गए 
हैं। जनता को  बैंच बनने के फायदें 
बता रहे हैं।  अन्य जनप्रतिनिधियों 
का  समर्थन  ले रहे हैं। केंद्र सरकार 
और विधि मंत्रालय को उनसे समर्थन 
पत्र लिखवा रहे हैं।  1948 में, उत्तर 
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च 

न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित 
की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को 
इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि 
लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर 
था। वैसे  1955 की विधि आयोग 
की सिफारिशों ने इस आंदोलन 
को एक नई दिशा दी। आयोग ने 
सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय 
की बेंच उन क्षेत्रों में स्थापित की 
जानी चाहिए, जहाँ से दूरी अधिक है। 
साल 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री 
संपूर्णानंद ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच 
स्थापित करने की सिफारिश की ।  
वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री 
नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने 
केंद्र को खंडपीठ स्थापित किए जाने 
का प्रस्ताव भेजा । जनता पार्टी 
के शासन में राम नरेश यादव की 
सरकार ने भी इस मांग पर मुहर 
लगाई और पश्च‍िमी यूपी में हाईकोर्ट 
बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को 
कर उसे केंद्र सरकार को भेजा। 
बनारसीदास सरकार एवं बाद में पूर्व 
मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में 
भी एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट 
बेंच की स्थापना की मांग को संस्तुति 
प्रदान की गईं । प्रस्ताव केंद्र सरकार 
को भेजा गया। 1970 और 1980 
के दशक में, यह आंदोलन और भी 
जोर पकड़ने लगा।  पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश के वकीलों ने हड़तालों और 
विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे 
को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। किसान 
नेता चौधरी चरणसिंह, मुलायम सिंह 
यादव और अजित सिंह जैसे नेताओं 
ने भी इस मांग को अपना समर्थन 

दिया। इससे यह मांग  राजनीतिक 
मुद्दा बन  जरूर बन गई किंतु 
नेताओं की इच्छा शक्ति के अभाव 
में  और इलाहाबाद के वकीलों के 
दबाव में कभी पूरी नही हुई। आज 
भी, पश्चिमी यूपी के कई संगठन 
और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर 
नियमित रूप से आंदोलन करते रहते 
हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों 
जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, 
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और 
मथुरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से 
700 किलोमीटर है। इस लंबी दूरी 
के कारण मुवक्किलों और वकीलों 
को अत्यधिक समय, धन और ऊर्जा 
खर्च करनी पड़ती है। गरीबी और 
संसाधनों की कमी वाले लोगों के 
लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता 
है। इलाहाबाद में एक मुकदमे के लिए 
जाने का मतलब है, न केवल यात्रा 
का खर्च, बल्कि वहाँ रहने और खाने 
का भी खर्च। इसके अलावा, वकीलों 
की फीस भी अधिक होती है। यह 
सब मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग 
के लिए न्याय को बहुत महंगा बना 
देता है। एक बात और इलाहाबाद 
की जगह यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश 
को लखनऊ  खंडपीठ से संबद्ध 
कर दिया जाता, तब भी दूरी दौ सौ 
किलोमीटर के आसपास कम हो 
जाती। लखनऊ पश्चिम  उत्तर प्रदेश 
के नजदीक पड़ता है किंतु  ऐसा भी  
नही किया गया। आंदोलनकारियों 
का कहना है कि इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय में पहले से ही मुकदमों 
का भारी बोझ है। पश्चिमी यूपी से 

आने वाले मामलों की बड़ी संख्या 
के कारण, न्याय में और अधिक 
देरी होती है। एक बेंच की स्थापना 
से मामलों का तेजी से निपटारा हो 
सकेगा। इससे न्यायपालिका पर 
दबाव कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र 
है, जिसे अक्सर “भारत का चीनी का 
कटोरा” कहा जाता एक हाईकोर्ट बेंच 
की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक 
और राजनीतिक पहचान मजबूत 
होगी, और यह एक आत्मनिर्भर 
केंद्र बन सकेगा। वर्तमान में भी यह 
आंदोलन जारी है, हालाँकि इसने कई 
बार धीमी गति पकड़ी है। 1981 से  
वकीलों के संगठन नियमित रूप से 
प्रत्येक शनिवार को हड़ताल करते 
हैं, वे धरने देते रहतें हैं, और ज्ञापन 
सौंपते हैं। हालांकि, इस आंदोलन 
को कई चुनौतियों का सामना करना 
पड़ रहा है। इस आंदोलन के सामने 
सबसे बडी चुनौती है कि  किसी भी 
राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी 
गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और 
राज्य सरकारें इस मांग को टालती 
रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
वकील इस मांग का विरोध करते हैं, 
क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेंच 
की स्थापना से उनका काम और 
आय प्रभावित होगी। सरकार का 
तर्क है कि एक बेंच की स्थापना से 
प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी और 
यह एक आर्थिक बोझ होगा। इसके 
अलावा, सरकार अक्सर इस मुद्दे को 
भविष्य के लिए टाल देती है। एक 
मजबूत और एकीकृत नेतृत्व की 

कमी ने इस आंदोलन को कमजोर 
किया है। अलग-अलग संगठन 
अपने-अपने तरीके से आंदोलन 
चला रहे हैं, जिससे एकता नहीं बन 
पाती।  हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापना 
के लिए सांसद अरुण गोविल मुखर 
हो गए हैं। सांसद ने कहा कि पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ 
आबादी को सस्ता, सुलभ और 
त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार 
प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 
उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं। मध्य 
प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर 
प्रदेश इतना बड़े होने के बाद भी 
यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। 
इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों 
के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल 
है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच 
मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा 
और धन की भी बचत होगी।एक 
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न 
केवल पश्चिमी यूपी के लोगों को 
न्याय तक पहुँचने में आसानी होगी, 
बल्कि यह पूरे राज्य की न्याय प्रणाली 
को मजबूत करेगा। यह आवश्यक 
है कि सरकार, न्यायपालिका और 
सभी हितधारक मिलकर इस मुद्दे का 
समाधान निकालें।  पश्चिमी महाराष्ट्र 
के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट 
की एक नई पीठ ओर राज्य में चौथी 
हाईकोर्ट बेंच के गठन की अधि‍सूचना 
एक अगस्त को जैसे ही  जारी 
हुई यूपी के मेरठ में सरगर्मियां बढ़ 
गईं। “पश्च‍िम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट 
बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति‍” ने तुरंत 

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पश्च‍िमी 
यूपी के 22 जिलों के बार अध्यक्षों 
और महामंत्री के साथ बैठक की. 
समिति के पदाधिकारियों ने सरकार 
से सवाल किया कि जब कोल्हापुर 
में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी बेंच खुल 
सकती है तो यूपी के मेरठ में हाईकोर्ट 
की तीसरी बेंच क्यों नहीं स्थापित 
हो सकती? मेरठ में हाईकोर्ट बेंच 
की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के 
वकीलों ने चार अगस्त को हड़ताल 
कर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद की 
सांसद कुंवरानी रूचिवीरा  ने भी 
संसद में हाल ही में पचिम उत्तर 
प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच बनाने की 
मांग कर चुकी हैं। चांदपुर क्षेत्र के 
विधायक स्वामी ओमवेश  ने भी 
विधान सभा में ये ही मांग की है। 
कमोबेश  पश्चिम उत्तर प्रदेश के 
सभी जनप्रतिनिधि ये मांग कर चुके 
हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट 
बैंच की स्थापना का आंदोलन  
पिछले  लगभग 70 साल से जारी 
है। कब तक जारी रहेगा,  यह भी 
नही कहा जा सकता। इतना जरूर 
कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश के आंदोलनकारी वकील  अब 
जनता को पश्चिम में हाईकोर्ट की 
बैंच बनने के फायदे बताकर जनता 
और जनप्रतिनिधियों को आंदोलन से 
जोड़ने में लगे हैं। उनका समर्थन ले 
रहे हैं। आंदोलन को नया रूप दे रहे 
हैं। आंदोलन को नया तेवर  देने में 
लगें हैं। 

 अशोक मधुप
(लेखक वरिष्ठ  पत्रकार हैं)

लेखक - ललित गर्ग 

वर्ष 2026-27 के केंद्रीय 
बजट में दिल्ली के लिए 70 हजार 
करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि 
का प्रावधान केवल एक आर्थिक 
घोषणा नहीं, बल्कि राजधानी के 
भविष्य की रूपरेखा है। सड़क, रेल 
परिवहन, मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण 

और पुलिस व्यवस्था जैसे बुनियादी 
क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत देता 
है कि केंद्र सरकार दिल्ली को एक 
सुव्यवस्थित, आधुनिक और आदर्श 
महानगर के रूप में विकसित करना 
चाहती है। ऐसे समय में जब दिल्ली 
की भाजपा सरकार अपना एक वर्ष 
पूर्ण कर रही है, यह स्वाभाविक है कि 
बीते वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन 
किया जाए और देखा जाए कि 
तथाकथित “ट्रिपल इंजन सरकार” 
का लाभ दिल्लीवासियों को कितना 
और कैसे मिला है। मुख्यमंत्री रेखा 
गुप्ता ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष 
पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों 
और आगामी संकल्पों का उल्लेख 
करते हुए दावा किया कि उनकी 
सरकार ने न केवल नई योजनाओं की 
शुरुआत की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों 

की लंबित और अधूरी परियोजनाओं 
को भी गति दी है। ‘दिल्ली लखपति 
बिटिया योजना’, मुफ्त एलपीजी 
सिलेंडर, अधूरी पड़ी आधारभूत 
परियोजनाओं को पूरा करने की 
पहल, तथा महिलाओं और छात्रों 
के लिए नई राहतकारी योजनाओं का 
खाका-ये सब उनके पहले वर्ष के 
प्रमुख बिंदु रहे। उनका यह भी कहना 
है कि ट्रिपल इंजन की व्यवस्था-
अर्थात केंद्र, राज्य और नगर निकाय 
में एक ही राजनीतिक नेतृत्व के 
कारण विकास कार्यों में समन्वय 
और गति दोनों आई है। ट्रिपल इंजन 
सरकार की अवधारणा का सबसे 
बड़ा लाभ वित्तीय समन्वय के रूप 
में सामने आया है। दिल्ली सरकार 
को अब पूंजीगत व्यय के लिए 
ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर 

उपलब्ध हो रहा है। पहले जहां ब्याज 
दर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती 
थी, वहीं अब लगभग सात प्रतिशत 
पर ऋण मिलना संभव हुआ है। केंद्र 
सरकार द्वारा 21 हजार करोड़ रुपये 
तक की ऋण सीमा निर्धारित किए 
जाने से आधारभूत ढांचे के विकास 
में धनाभाव की आशंका कम हुई 
है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान 
भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 
तथा पीएम भीम योजना जैसी 
केंद्रीय योजनाओं की समयावधि 
बढ़वाने में भी दिल्ली सरकार को 
सफलता मिली है। आयुष्मान भारत 
जैसी जनकल्याणकारी योजना का 
लाभ अब राजधानी के अधिक से 
अधिक नागरिकों तक पहुंच रहा 
है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय 
परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ठोस 

गारंटी मिल रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र 
में सुधार के संकेत अवश्य दिखाई 
दिए हैं। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल 
पर उठे प्रश्नों और अधूरी स्वास्थ्य 
परियोजनाओं के बीच नई सरकार 
ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, 
बेड क्षमता बढ़ाने और डिजिटल 
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने 
की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यदि 
यह प्रयास निरंतरता से जारी रहा 
तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 
के अनुरूप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य 
सुविधाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के 
क्षेत्र में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता 
सुधार का दावा किया गया है। पिछले 
वर्षों में शिक्षा मॉडल को लेकर जहां 
एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं भवनों की 
गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और 
परिणामों पर सवाल भी उठे। नई 

सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह 
शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से ऊपर 
उठाकर वास्तविक गुणवत्ता सुधार 
की दिशा में कार्य करे। परिवहन 
और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 
भी गति लाने का प्रयास हुआ है। 
मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, बस बेड़े 
के आधुनिकीकरण और सड़कों के 
सुधार की योजनाएं केंद्र और राज्य 
के समन्वय से आगे बढ़ रही हैं। 
दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी 
की जीवनरेखा रही है, अब किराए 
में राहत या छात्रों के लिए विशेष 
प्रावधान जैसे कदम यदि लागू होते हैं 
तो इससे आम जनता को सीधा लाभ 
मिलेगा। यातायात जाम की समस्या 
के समाधान के लिए फ्लाईओवर, 
अंडरपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन 
प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक है।

वेस्टयूपी में हाईकोर्ट बेंच  की मांग को धार देते आंदोलनकारी

विकास का संकल्प : ट्रिपल इंजन से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर 

रेवड़ी संस्कृति बनाम कल्याणकारी राज्य - सुप्रीम कोर्ट की फिर सख़्त टिप्पणी- मुफ़्तखोरी, खैरात 
की संस्कृति: -लोकतंत्र,अर्थव्यवस्था और संवैधानिक दायित्व के बीच संतुलन की अनिवार्यता

लोकतंत्र की शान

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 
भारत विश्व का सबसे बड़ा 
लोकतंत्र है, जहाँ 142.6 करोड़ से 
अधिक नागरिकों की आकांक्षाएँ, 
आवश्यकताएँ और अधिकार एक 
जटिल राजनीतिक-आर्थिक ढांचे 
के माध्यम से संचालित होते हैं। 
लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक 
है,परंतु जब यह प्रतिस्पर्धा 
विकासात्मक दृष्टि के स्थान पर 
अल्पकालिक लोक लुभावन वादों 
में बदल जाती है,तब उसके दूरगामी 
परिणाम राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य 
और सामाजिक संरचना दोनों पर पड़ते 
हैं। हाल के वर्षों में चुनावी मौसम में 
मुफ्त सुविधाओं, बिजली,पानी,नकद 
हस्तांतरण, लैपटॉप साइकिल 
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं,उपभोक्ता 
वस्तुएँ, परिवहन,उपकरण विद्यार्थी 
अनेक मुफ्त बांटने कीघोषणाओं ने 
रेवड़ी संस्कृति को एक प्रमुख राष्ट्रीय 
बहस का विषय बना दिया है। यह 
बहस केवल राजनीतिक विमर्श 
नहीं है,बल्कि संविधान,वित्तीय 
अनुशासन, करदाताओं के अधिकार 
और भावी पीढ़ियों की आर्थिकसुरक्षा 
से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है।अभी 
फिर से एक बार गुरुवार दिनांक 19 
फरवरी 2026 को भारत क़ी सुप्रीम 
कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ,सीजेआई 
सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्य बागची 
और जस्टिस विपुल एम. पंचोली ने 
तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम के 
मामले की सुनवाई के दौरान मुफ्त 

बिजली की संस्कृति पर कठोर 
टिप्पणी की।अदालत ने स्पष्ट कहा 
कि उपभोक्ता क़ि वित्तीय स्थिति का 
परीक्षण किए बिना सार्वभौमिक रूप 
से मुफ्त बिजली देना राज्य के आर्थिक 
विकास को बाधित कर सकता है।मैं 
एडवोकेट किशन सनमुखदास 
भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता 
हूं क़ि न्यायालय की यह टिप्पणी 
केवल एक राज्य तक सीमित 
नहीं थी;यह समग्र नीति-दृष्टि पर 
प्रश्नचिह्न था।अदालत ने इंगित किया 
कि जब राज्य पहले से ऋणग्रस्त 
हों और विकास परियोजनाओं 
के लिए संसाधन सीमित हों,तब 
खैरात आधारित राजनीति वित्तीय 
अनुशासन को कमजोर करती है और 
दीर्घकालीन बुनियादी निवेशों, जैसे 
आधारभूत संरचना,स्वास्थ्य शिक्षा 
को प्रभावित करती है। 21 जनवरी 
2026 को भी शीर्ष न्यायालय ने 
इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण 
करार देते हुए लंबित याचिकाओं की 
शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर 
बल दिया था। याचिकाकर्ता ने देश 
पर बढ़ते सार्वजनिक ऋण लगभग 

250 लाख करोड़ रूपए की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया। न्यायालय ने 
स्वीकार किया कि नीति-निर्णय का 
क्षेत्र कार्यपालिका का है,परंतु यह 
भी पूछा कि क्या राज्य के राजस्व 
का एक सुनिश्चित हिस्सा केवल 
विकास कार्यों के लिए सुरक्षित नहीं 
होना चाहिए? यह प्रश्न संघीय ढांचे 
के भीतर वित्तीय उत्तरदायित्व और 
जनहित के संतुलन का मूल प्रश्न है। 

साथियों बात अगर हम न्यायालय 
की टिप्पणियों को गहराई से समझने 
की करें तो उसका एक केंद्रीय बिंदु था 
कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी 
फ्रीबीज के बीच अंतर। संविधान के 
नीति निदेशक तत्व राज्य को शिक्षा, 
स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपते 
हैं। यदि राज्य निर्धन या वंचित वर्गों 
को मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा 
देता है,तो वह संवैधानिक दायित्व का 
निर्वहन है। किंतु जब बिना लक्षित 
पहचान के, बिना वित्तीय क्षमता 
के आकलन के, व्यापक स्तरपर 
मुफ्त वस्तुओं का वितरण केवल 
चुनावी लाभ हेतु किया जाए,तब 
वह नीति-आधारित कल्याण नहीं 
बल्कि अल्पकालिक राजनीतिक 
निवेश प्रतीत होता है।अदालत ने 
रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने 
कीआवश्यकता रेखांकित करते 
हुए कहा कि उत्पादक क्षमता को 
बढ़ाने वाली नीतियाँ ही दीर्घकालीन 
समाधान हैं।  साथियों बात अगर हम 
आर्थिक दृष्टि इस मुद्दे को समझने 
की करें तो रेवड़ी संस्कृति का 

सबसे बड़ा प्रभाव राजकोषीय घाटे 
और सार्वजनिक ऋण पर पड़ता 
है। राज्यों का बड़ा हिस्सा पहले 
ही वेतन,पेंशन और ब्याज भुगतान 
में खर्च हो जाता है।यदि अतिरिक्त 
संसाधन मुफ्त योजनाओं में लगाए 
जाते हैं, तो पूंजीगत व्यय सड़क,जल 
प्रबंधन,ऊर्जा ढांचा,औद्योगिक 
क्लस्टर के लिए संसाधन घटते हैं। 
इससे रोजगार सृजन की गति धीमी 
होती है और कराधान का आधार भी 
सीमित रहता है। एक दुष्चक्र बनता 
है: कम निवेश कम उत्पादन, कम 
राजस्व,अधिक उधारी और अधिक 
लोकलुभावन घोषणाएँ। न्यायालय 
द्वारा परजीवी मानसिकता की आशंका 
इसी आर्थिक तर्क से जुड़ी है,यदि 
नागरिकों को उत्पादक अवसरों के 
स्थान पर अनुदान आधारित निर्भरता 
की ओर प्रेरित किया जाए, तो श्रम 
भागीदारी और नवाचार दोनों प्रभावित 
हो सकते हैं।  साथियों बात अगर हम 
लोकतांत्रिक विमर्श का एक अन्य 
पहलू चुनावी समानता और निष्पक्षता 
है इसकोसमझने की करें तो,यदि 
राजनीतिक दल करदाताओं के धन 
से भविष्य में दी जाने वाली मुफ्त 
सुविधाओं का वादा कर मतदाताओं 
को प्रभावित करते हैं,तो क्या यह 
चुनावी प्रतिस्पर्धा की नैतिक सीमा 
का उल्लंघन है? चुनाव आयोग 
के दिशा-निर्देशों में घोषणापत्रों 
की पारदर्शिता की बात कही गई 
है, परंतु उनके वित्तीय स्रोत और 
व्यावहारिकता का स्वतंत्र मूल्यांकन 
अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में 

न्यायालय का यह संकेत महत्वपूर्ण है 
कि गंभीर मामलों को तीन न्यायाधीशों 
की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया 
जाएगा, ताकि व्यापक संवैधानिक 
प्रश्नों पर स्पष्टता आए।रेवड़ी 
संस्कृति का सामाजिक आयाम 
भी उतना ही महत्वपूर्ण है।भारत 
में ऐतिहासिक रूप से सामाजिक- 
आर्थिक असमानताएँ रही हैं। 
कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक 
न्याय का उपकरण रही हैं,मिड-डे 
मील,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 
छात्रवृत्ति, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों 
ने गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया 
है। इसलिए किसी भी बहस में 
यह सावधानी आवश्यक है कि 
वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं 
को फ्रीबीज कहकर खारिज न किया 
जाए।न्यायालय ने भी शिक्षा और 
स्वास्थ्य को संवैधानिक दायित्व के 
रूप में स्पष्ट किया।इसलिए मूल 
प्रश्न यह है कि लक्षित, आवश्यकता 
-आधारित, पारदर्शी और वित्तीय 
रूप से टिकाऊ योजनाओं और 
सार्वभौमिक,अस्थायी, चुनावी लाभ 
वाली योजनाओं के बीच रेखा कैसे 
खींची जाए।यदि इस प्रवृत्ति को 
नियंत्रित करने हेतु कठोर कानून 
बनाने की बात हो, तो उसका 
उद्देश्य प्रतिबंध मात्र नहीं बल्कि 
संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। 
संभावित कानून का नाम हो सकता 
है,राष्ट्रीय राजकोषीय उत्तरदायित्व 

एवं चुनावी लोकलुभावन व्यय 
विनियमन अधिनियम। इस 
अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक चुनावी 
घोषणा के लिए अनिवार्य वित्तीय 
स्रोत-प्रमाणन,स्वतंत्र आर्थिक 
मूल्यांकन और दीर्घकालिक प्रभाव 
विश्लेषण की व्यवस्था की जा 
सकती है। एक स्वतंत्र चुनावी व्यय 
एवं लोकलुभावन नीति मूल्यांकन 
आयोग गठित किया जा सकता है, 
जो घोषणापत्रों की व्यवहार्यता पर 
सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे। साथ 
ही, राज्य के बजट का एक न्यूनतम 
प्रतिशत पूंजीगत व्यय हेतु सुरक्षित 
रखने का संवैधानिक प्रावधान भी 
किया जा सकता है।साथ ही यह 
भी आवश्यक है कि पारदर्शिता को 
बढ़ाया जाए। यदि कोई राज्य मुफ्त 
बिजली देना चाहता है,तो उसे यह 
स्पष्ट करना चाहिए कि उसका 
वित्तीय स्रोत क्या है, कितनी अवधि 
तक योजना चलेगी,और उसका 
ऋण- जीडीपी अनुपात पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा।संसद और विधान 
सभाओं में पूर्व- अनुमोदन और 
सार्वजनिक विमर्श की बाध्यता 
लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ 
करेगी।न्यायालय का हस्तक्षेप नीति-
निर्माण में प्रत्यक्ष दखल नहीं बल्कि 
संवैधानिक मर्यादा की तत्परता से 
याद दिलाना है।  साथियों बात अगर 
हम इस मुद्दे पर एक सख्त कानून 
बनाए जाने की करें तो मेरा सुझाव 

है क़ि भारत में चुनावों के दौरान 
राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां (मुफ़्त 
उपहार, नकद लाभ, वादों के रूप 
में प्रत्यक्ष प्रलोभन) बाँटने का मुद्दा 
अक्सर लोकतांत्रिक नैतिकता और 
वित्तीय अनुशासन से जोड़ा जाता 
है। इस संदर्भ में यदि अत्यंत सख्त 
और निवारक कानून की परिकल्पना 
की जाए, तो वें प्रभावशाली,स्पष्ट 
और दंडात्मक भावना वाले होने 
चाहिए। मेरे विचार से संभावित 
कठोर विधेयक/अधिनियम नाम 
सुझाए जा रहे हैं(1)लोकतांत्रिक 
शुचिता एवं चुनावी प्रलोभन निषेध 
अधिनियम, 2026 (2) चुनावी 
रेवड़ी उन्मूलन एवं कठोर दंड 
अधिनियम, 2026 (3) राजकोषीय 
अनुशासन एवं लोकलुभावन वादा 
नियंत्रण अधिनियम, 2026(4)
चुनाव प्रलोभन अपराध नियंत्रण 
एवं दंड संहिता अधिनियम, 
2026 (5) राजनीतिक वित्तीय 
पारदर्शिता एवं मुफ्त वितरण प्रतिबंध 
अधिनियम, 2026 (6) जनमत 
प्रलोभन निषेध एवं लोकधन संरक्षण 
अधिनियम, 2026(7) चुनावी 
लोकलुभावन घोषणापत्र विनियमन 
एवं दंड अधिनियम, 2026(8)
लोकतंत्र संरक्षण (अवैध चुनावी 
लाभ वितरण निषेध) अधिनियम, 
2026 (9) राजनीतिक जवाबदेही 
एवं अनुदान दुरुपयोग निवारण 
अधिनियम, 2026 (10) चुनावी 
भ्रष्ट आचरण (मुफ्त वस्तु/नकद 
प्रलोभन) पूर्ण प्रतिबंध अधिनियम, 
2026  साथियों बात अगर हम 
इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
में समझने की करें तो भी यह प्रश्न 
नया नहीं है। कई लोकतांत्रिक देशों 
में चुनावी वादों की सीमा तय करने 
के लिए राजकोषीय नियम बनाए 
गए हैं। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों 
पर घाटे और ऋण की सीमा संबंधी 
मानक लागू हैं। लैटिन अमेरिकी देशों 
ने अतीत में लोकलुभावन व्यय के 
कारण आर्थिक संकट झेले हैं, जहाँ 
अत्यधिक सब्सिडी और मुफ्त वितरण 
ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन 

को जन्म दिया। भारत जैसे उभरते 
अर्थतंत्र के लिए यह चेतावनी है 
कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ 
दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता का 
कारण न बन जाए।  अतः अगर हम 
उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर 
इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे 
क़ि  प्रश्न यह नहीं कि कल्याणकारी 
राज्य होना चाहिए या नहीं, भारत का 
संविधान स्वयं एक कल्याणकारी 
राज्य की परिकल्पना करता है। प्रश्न 
यह है कि क्या कल्याण दीर्घकालिक 
सशक्तिकरण की दिशा में है या 
अल्पकालिक निर्भरता की ओर? 
क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक 
परिसंपत्तियों में हो रहा है या उपभोग 
में?क्या करदाताओं के धन का 
उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत 
है? और क्या भविष्य की पीढ़ियों 
पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप 
से डाला जा रहा है?न्यायपालिका 
की हालिया टिप्पणियाँ इस बहस 
को एक नई गंभीरता प्रदान करती 
हैं।यदि कार्यपालिका, विधायिका 
और न्यायपालिका मिलकर एक 
संतुलित ढांचा विकसित करें जहाँ 
सामाजिक न्याय,आर्थिक अनुशासन 
और लोकतांत्रिक नैतिकता का 
समन्वय हो तो भारत न केवल 
अपनी राजकोषीय स्थिरता को 
सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि वैश्विक 
स्तर पर एक उत्तरदायी लोकतंत्र का 
उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। रेवड़ी 
संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून 
का विषय नहीं,बल्कि राजनीतिक 
इच्छाशक्ति,नागरिकजागरूकता 
और आर्थिक विवेक का सम्मिलित 
परिणाम होगा। यही संतुलन भारत 
को सशक्त, आत्मनिर्भर और 
दीर्घकालिक विकास की दिशा में 
अग्रसर कर सकता है।

-संकलनकर्ता लेखक 
- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार 

साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक 
चिंतक कवि संगीत माध्यमा 

सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन 
सनमुखदास भावनानीं गोंदिया 

महाराष्ट्र 9284141425

 >�रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण 
केवल कानून का विषय 
नहीं, बल्कि राजनीतिक 
इच्छाशक्ति, नागरिक 
जागरूकता और आर्थिक 
विवेक का सम्मिलित 
परिणाम होगा

 >�क्या संसाधनों का उपयोग 
उत्पादक परिसंपत्तियों 
में हो रहा है या उपभोग 
में?क्या करदाताओं के धन 
का उपयोग पारदर्शी और 
न्यायसंगत है? क्या भविष्य 
की पीढ़ियों पर ऋण का 
बोझ अनावश्यक रूप से 
डाला जा रहा है? -एडवोकेट 
किशन सनमुखदास 
भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
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àæé·ý¤ßæÚUUU w® È¤ÚUßÚUè w®w{ 11
§ÅUÜè ·¤ô ßðSÅU§´ÇèÁ
Ùð ÚUõ´Îæ, ¹ˆ× ãé¥æ
ßËÇüU·¤Â ×ð́ âÈ¤ÚU

¥Õ âéÂÚU } ×ð´ ÙÁÚU ¥æ°»è ·ñ¤ÚUðçÕØæ§ü
ÅUè× àæ×æÚU,ÁôâðÈ¤ ·¤ô y çß·Ô¤ÅU

·¤ôÜ·¤æÌæ (°Áð´âè)Ð ßðSÅU§´ÇèÁ Ùð ÅUè-w® ßÜü÷Ç·¤Â
·Ô¤ x|ßð´ ×é·¤æÕÜð ×ð´ §ÅUÜè ·¤ô yw ÚUÙ âð ãÚUæ çÎØæÐ
ßðSÅU§´ÇèÁ ·¤è §â ßÜü÷Ç·¤Â ×ð´ Øã Ü»æÌæÚU ¿õÍè
ÁèÌ ãñÐ »éL¤ßæÚU ·¤ô çÎÙ ·Ô¤ ÂãÜð ×ñ¿ ×ð´ §ÅUÜè Ùð
·¤ôÜ·¤æÌæ ·Ô¤ §üÇÙ »æÇü‹â ×ð´ ÅUæòâ ÁèÌ·¤ÚU ÂãÜð
ÕæòçÜ´» ·¤æ Èñ¤âÜæ ç·¤ØæÐ ßðSÅU§´ÇèÁ Ùð w® ¥ôßÚU ×ð´
{ çß·Ô¤ÅU ¹ô·¤ÚU v{z ÚUÙ ÕÙæ° ãñ´Ð ÁßæÕ ×ð´ §ÅUÜè
v} ¥ôßÚU ×ð´ vwx ÚUÙ ÂÚU ¥æòÜ¥æ©ÅU ãô »§üÐ ‚L¤Â-
âè ·¤æ Øã ¥æç¹ÚUè ×é·¤æÕÜæ ÍæÐ

v{{ ÚUÙ ·Ô¤ ÅUæÚU»ðÅU ·¤æ ÂèÀæ ·¤ÚUÙð ©ÌÚUè §ÅUÜè ·Ô¤ çÜ°
ÕðÙ ×ñÙð´ÅUè Ùð w{, ÁðÁð S×ÅU÷â Ùð wy, °´ÍôÙè ×ôS·¤æ Ùð
v~ ¥õÚU »ýæ´ÅU SÅUèßÅUü Ùð vw ÚUÙ ÕÙæ°Ð Õæ·¤è | ÕñÅUâü
Îãæ§ü ·¤æ ¥æ´·¤Ç¸æ Öè ÂæÚU Ùãè´ ·¤ÚU â·Ô¤Ð ßðSÅU§´ÇèÁ ·Ô¤
çÜ° àæ×æÚU ÁôâðÈ¤ Ùð y, ×ñ‰Øê È¤ôÇü Ùð x ¥õÚU »éÇæ·Ô¤àæ
×ôÌè Ùð w çß·Ô¤ÅU çÜ°Ð ¥·¤èÜ ãéâñÙ ·¤ô Öè v çß·Ô¤ÅU
ç×ÜæÐ ßðSÅU§´ÇèÁ ·Ô¤ çÜ° àææ§ü ãôÂ Ùð ¥ÏüàæÌ·¤
Ü»æØæÐ ©‹ãô´Ùð y{ ÕæòÜ ÂÚU |z ÚUÙ ÕÙæ°Ð ©‹ãð´ ŒÜðØÚU
¥æòÈ¤ Î ×ñ¿ ¿éÙæ »ØæÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ, ÚUôSÅUÙ ¿ðÁ wy
¥õÚU àæðÚUÈÔ¤Ù ÚUÎÚUÈ¤ôÇü Ùð ÙæÕæÎ wy ÚUÙ ÕÙæ°Ð §ÅUÜè ·Ô¤
çÜ° çR¤àæÙ ·¤Üé»×æ»ð ¥õÚU ÕðÙ ×ñÙð´ÅUè Ùð w-w çß·Ô¤ÅU
çÜ°Ð ¥Üè ãâÙ ¥õÚU Íæò×â Çþæ·¤æ ·¤ô v-v çß·Ô¤ÅU
ç×ÜæÐ

×ñ‚Ùâ ·¤æÜüâÙ
ÕÙð çßàß È¤ýèSÅUæ§Ü

àæÌÚU´Á ¿ñç�ÂØÙ
ßæ§ÁÙãæ©â ,Á×üÙè  (°Áð´âè)Ð È¸¤èÇð È¤ýèSÅUæ§Ü àæÌÚU´Á
çßE ¿ñç�ÂØÙçàæÂ w®w{ ·¤æ ç¹ÌæÕ ÎéçÙØæ ·Ô¤ Ù´ÕÚU °·¤
ç¹ÜæÇ¸è ×ñ‚Ùâ ·¤æÜüâÙ  Ùð ÁèÌ çÜØæ ãñ Ð È¤æ§ÙÜ
×é·¤æÕÜð ×ð´ ©‹ãô´Ùð ¥×ðçÚU·¤æ ·Ô¤ Èñ¤çÕØæÙô ·¤L¤¥æÙæ ·¤ô
w.z-v.z âð ãÚUæ·¤ÚU çßE ¿ñç�ÂØÙ ÕÙÙð ·¤æ »õÚUß
ãæçâÜ ç·¤ØæÐ ¿õÍð ¥õÚU ¥´çÌ× »ð× ×ð´ Çþæò ·¤æÜüâÙ ·Ô¤
çÜ° ç¹ÌæÕ âéçÙçpÌ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ÂØæü# ÚUãæÐ
çÙ‡ææüØ·¤ ÿæ‡æ ÌèâÚUð »ð× ×ð´ ¥æØæ, ÁÕ ·¤æÜüâÙ Ü»Ö»
ãæÚUè ãé§ü çSÍçÌ âð ×é·¤æÕÜæ ÂÜÅUÙð ×ð´ âÈ¤Ü ÚUãðÐ
·¤L¤¥æÙæ ·¤ô ÌèÙ ¥Ü»-¥Ü» ×õ·¤ô´ ÂÚU ÁèÌ ·Ô¤
¥ßâÚU ç×Üð, Üðç·¤Ù â×Ø ÎÕæß ¥õÚU ÁçÅUÜ çSÍçÌ ·Ô¤
·¤æÚU‡æ ßð ÕÉ¸Ì ·¤ô ÁèÌ ×ð´ Ùãè´ ÕÎÜ â·Ô¤Ð ÌèâÚUð »ð× ×ð´
ÕÉ¸Ì ÜðÙð ·Ô¤ ÕæÎ ·¤æÜüâÙ Ùð ¥´çÌ× ×é·¤æÕÜð ×ð´ â´ÌéçÜÌ
°´Ç»ð× ×ð´ Çþæò ·¤ÚU ç¹ÌæÕ ¥ÂÙð Ùæ× ·¤ÚU çÜØæÐ

ÉUæ·¤æ (°Áð́âè)Ð Õæ´‚ÜæÎðàæ ·Ô¤
Ù° SÂôÅUü÷â ç×çÙSÅUÚU ¥×èÙéÜ ã·¤
Õèâèâè¥æ§ü ¥õÚU ÖæÚUÌ ·Ô¤ âæÍ çÚUàÌð
âéÏæÚUÙæ ¿æãÌð ãñ´Ð ©‹ãô´Ùð ·¤ãæ ç·¤ ßð
§â ×égð ·¤ô ÁËÎè âéÜÛææÙæ ¿æãÌð ãñ´Ð
©‹ãô´Ùð Õæ´‚ÜæÎðàæ ·Ô¤ ×õÁêÎæ ÅUè-w® ßÜü÷Ç
·¤Â ×ð´ çãSâæ Ù ÜðÙð ·¤æ çÁR¤ ç·¤ØæÐ
ã·¤ Ùð ·¤ãæ- àæÂÍ ÜðÙð ·Ô¤ ÕæÎ ×ñ´
ÂæçÜüØæ×ð´ÅU çÕçËÇ´» ×ð´ ÖæÚUÌ ·Ô¤ çÇŒÅUè ãæ§ü
·¤ç×àÙÚU âð ç×ÜæÐ ×ñ´Ùð ©Ùâð ÅUè-w®
ßÜü÷Ç ·¤Â ÂÚU ÕæÌ ·¤èÐ Øã °·¤ ¥‘Àè
ÕæÌ¿èÌ ÍèÐ ×ñ´Ùð ©Ùâð ·¤ãæ ç·¤ ã× §â
×égð ·¤ô ÕæÌ¿èÌ âð ÁËÎè âéÜÛææÙæ
¿æãÌð ãñ´ �UØô´ç·¤ ã× ¥ÂÙð âÖè ÂÇ¸ôâè
Îðàæô´ ·Ô¤ âæÍ ÎôSÌæÙæ çÚUàÌð ÕÙæ° ÚU¹Ùæ
¿æãÌð ãñ´Ð §â ÅUè-w® ßÜü÷Ç ·¤Â ×ð´
Õæ´‚ÜæÎðàæ ·¤ô ¥ÂÙð ×é·¤æÕÜð ×é´Õ§ü ¥õÚU
·¤ôÜ·¤æÌæ ×ð´ ¹ðÜÙð ÍðÐ ãæÜæ´ç·¤, âéÚUÿææ
·¤æÚU‡æô´ ·¤æ ãßæÜæ ÎðÌð ãé° ÅUè× Ùð ÖæÚUÌ
ÎõÚUð ÂÚU ¥æÙð âð §Ù·¤æÚU ·¤ÚU çÎØæÐ §â·Ô¤
ÕæÎ ¥æ§üâèâè Ùð Õæ´‚ÜæÎðàæ ·¤è Á»ã
S·¤æòÅUÜñ´Ç ·¤ô ÅUêÙæü×ð´ÅU ×ð´ àææç×Ü ·¤ÚUÙð
·¤æ Èñ¤âÜæ ç·¤Øæ ÍæÐ

Âêßü ¹ðÜ ×´̃ æè ¥æçâÈ¤ Ùð ·¤ãUæ
Íæ ç·¤ ÖæÚUÌ ×ð́ ç¹ÜæçÇ¸Øô´ ·Ô¤
âéÚUÿææ ·¤è ç¿´Ìæ- ÙÁL¤Ü-
Õæ´‚ÜæÎðàæ âÚU·¤æÚU ·Ô¤ Âêßü ¹ðÜ ×´˜æè
¥æçâÈ¤ ÙÁL¤Ü Ùð ÙðàæÙÜ ÅUè× ·¤ô

ÖæÚUÌ ÖðÁÙð âð ×Ùæ ç·¤Øæ ÍæÐ ©‹ãô´Ùð
·¤ãæ Íæ,  ã× ßÜü÷Ç ·¤Â ¹ðÜÙæ ¿æãÌð
ãñ´, Üðç·¤Ù ÖæÚUÌ ×ð´ ã×æÚUð ç¹ÜæçÇ¸Øô´
¥õÚU âÂôÅUü SÅUæÈ¤ ·¤è âéÚUÿææ ·¤ô Üð·¤ÚU
ç¿´Ìæ ãñÐ

ÖæÚUÌ-Õèâèâè¥æ§ü âð çÚUàÌð
âéÏæÚUÙæ ¿æãÌæ ãñ Õæ´‚ÜæÎðàæ
� Ù° ¹ðÜ×¢˜æè ÕôÜð- ÂÇ¸ôâè Îðàæô´ ·Ô¤ âæÍ ÎôSÌæÙæ çÚUàÌð ÕÙæÙð ·¤è ×´àææ � Âè°× ×ôÎè Ùð

ÌæçÚU·¤ ÚUã×æÙ ·¤ô
ÁèÌ ·¤è ÕÏæ§ü Îè
Íè- §ââð ÂãÜð vx
È¤ÚUßÚUè ·¤ô Âè°× ÙÚUð´Îý
×ôÎè ¥õÚU ÚUã×æÙ ·Ô¤
Õè¿ ÂãÜè È¤ôÙ
ÕæÌ¿èÌ ãé§ü ÍèÐ ×ôÎè
Ùð ÌæçÚU·¤ ÚUã×æÙ ·¤ô
ÁèÌ ·¤è ÕÏæ§ü Îè ÍèÐ
©‹ãô´Ùð ·¤ãæ ç·¤ ßð ÎôÙô´
Îðàæô´ ·Ô¤ çÚUàÌô´ ·¤ô
×ÁÕêÌ ·¤ÚUÙð ¥õÚU
âæÛææ çß·¤æâ ÜÿØô´
·¤ô ¥æ»ð ÕÉ¸æÙð ·Ô¤ çÜ°
âæÍ ·¤æ× ·¤ÚUÙð ·¤ô
©ˆâé·¤ ãñ´Ð Õè°ÙÂè Ùð
°�Uâ ÂÚU °·¤ ÂôSÅU ×ð´
×ôÎè ·Ô¤ ÕÏæ§ü â´Îðàæ
·Ô¤ çÜ° Ï‹ØßæÎ çÎØæÐ
ÂæÅUèü Ùð ·¤ãæ, Òã×
ÖæÚUÌ ·Ô¤ âæÍ
ÚU¿Ùæˆ×·¤ ÌÚUè·Ô¤ âð
ÁéÇ¸Ùð ·¤ô ÌñØæÚU ãñ´Ð
ã×æÚUæ çÚUàÌæ ¥æÂâè
â�×æÙ, °·¤-ÎêâÚUð ·¤è
ç¿´Ìæ¥ô´ ·Ô¤ ÂýçÌ
â´ßðÎÙàæèÜÌæ ¥õÚU ÿæð˜æ
×ð´ àææ´çÌ, çSÍÚUÌæ ¥õÚU
â×ëçh ·¤è âæÛææ
ÂýçÌÕhÌæ âð ¥æ»ð
ÕÉ¸ð»æÐÓ

×éSÌçÈ¤ÁéÚU ÚUã×æÙ ·¤ô ¥æ§üÂè°Ü âð ÕæãÚU ·¤ÚUÙð ÂÚU çßßæÎ
Õæ´‚ÜæÎðàæ ×ð´ çã´Îé¥ô´ ·¤è ãˆØæ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ Õèâèâè¥æ§ü Ùð ×éSÌçÈ¤ÁéÚU ÚUã×æÙ ·¤ô ¥æ§üÂè°Ü ×ð´ ¹ðÜÙð ·¤è ¥Ùé×çÌ Ùãè´ ÎèÐ ©‹ãð´
·ð¤·ð¤¥æÚU Ùð x ÁÙßÚUè ·¤ô Õèâèâè¥æ§ü ·Ô¤ ·¤ãÙð ÂÚU ÅUè× âð ÕæãÚU ·¤ÚU çÎØæ ÍæÐ §ââð Õõ¹Üæ§ü Õæ´‚ÜæÎðàæ âÚU·¤æÚU Ùð ¥ÂÙð Øãæ´
¥æ§üÂè°Ü ×ñ¿ô´ ·Ô¤ ÂýâæÚU‡æ ÂÚU ÚUô·¤ Ü»æ ÎèÐ §â·Ô¤ ÕæÎ ç¹ÜæçÇ¸Øô´ ·¤è âéÚUÿææ ·¤æ ãßæÜæ Îð·¤ÚU | È¤ÚUßÚUè âð ãôÙð ßæÜð ÅUè-w® ßÜü÷Ç
·¤Â ×ð´ ßð‹Øê ÕÎÜÙð ·¤è ×æ´» Öè ·¤èÐ

·¤ôÜ¢Õô (°Áð´âè)Ð ÅUè-
w® ßÜü÷Ç ·¤Â ×ð´ ÕéÏßæÚU ·¤ô
Âæç·¤SÌæÙ Ùð Ùæ×èçÕØæ ·¤ô v®w
ÚUÙ âð ãÚUæ·¤ÚU âéÂÚU-} SÅUðÁ ×ð´
°´Åþè ·¤ÚU ÜèÐ Øã ÅUè× ·¤è ßÜü÷Ç
·¤Â ×ð´ ÚUÙ ·Ô¤ ¥´ÌÚU âð âÕâð
ÕÇ¸è ÁèÌ ÚUãèÐ ÎêâÚUè ¥ôÚU ÅUè×
§´çÇØæ Ùð ÅUêÙæü×ð´ÅU §çÌãæâ ×ð´
çÚU·¤æòÇü vwßæ´ Ü»æÌæÚU ×ñ¿ ÁèÌ
çÜØæÐ ßãè´ ÅUè× ·Ô¤ ¥ôÂÙÚU
¥çÖáð·¤ àæ×æü Ü»æÌæÚU ÌèâÚUð
×é·¤æÕÜð ×ð´ ¹æÌæ Ùãè´ ¹ôÜ
â·Ô¤Ð

Âæç·¤SÌæÙ ·¤è âÕâð
ÕÇ¸è ÁèÌ- Âæç·¤SÌæÙ Ùð
ÕéÏßæÚU ·¤ô Ùæ×èçÕØæ ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ v~~ ÚUÙ ÕÙæÙð ·Ô¤ ÕæÎ
©‹ãð´ ~| ÚUÙ ÂÚU â×ðÅU çÎØæÐ ÅUè×
Ùð v®w ÚUÙ âð ×é·¤æÕÜæ ÁèÌæÐ
Øã ÅUè-w® ßÜü÷Ç ·¤Â ×ð´ ÚUÙ ·Ô¤
¥´ÌÚU âð Âæç·¤SÌæÙ ·¤è âÕâð
ÕÇ¸è ÁèÌ ÚUãèÐ §ââð ÂãÜð
w®®~ ×ð´ ÅUè× ÙèÎÚUÜñ´Ç ·¤ô
ÜæòÇü÷â SÅUðçÇØ× ×ð´ }w ÚUÙ âð
ãÚUæ ¿é·¤è ãñÐ

ÎéÕð ·¤è ßËÇüU·¤Â ×ð´
ÂãÜè çÈ¤�UÅUè,

¿·ý¤ßÌèü ·¤ô x çß·Ô¤ÅU
ÖæÚUÌ Ùð ÅUè-w® ßÜü÷Ç ·¤Â w®w{ ×ð´ Ü»æÌæÚU ¿õÍæ ×ñ¿ ÁèÌ çÜØæ ãñÐ ÅUè×
Ùð ÕéÏßæÚU ·Ô¤ ÌèâÚUð ×ñ¿ ×ð´ ÙèÎÚUÜñ´Ç ·¤ô v| ÚUÙ âð ãÚUæØæÐ ¥ã×ÎæÕæÎ ·Ô¤
ÙÚUð´Îý ×ôÎè SÅUðçÇØ× ×ð´ ‚L¤Â ° ·Ô¤ §â ×ñ¿ ×ð´ ÖæÚUÌ Ùð ÅUæòâ ÁèÌ·¤ÚU ÕñçÅU´»
¿éÙèÐ ÖæÚUÌèØ ÅUè× Ùð w® ¥ôßÚU ×ð´ { çß·Ô¤ÅU ÂÚU v~x ÚUÙ ÕÙæ°Ð ÁßæÕ ×ð´
ÙèÎÚUÜñ´Ç w® ¥ôßÚU ×ð´ | çß·Ô¤ÅU ÂÚU v|{ ÚUÙ ãè ÕÙæ â·¤èÐ çàæß× ÎéÕð Ùð
¥æòÜÚUæ©´Ç ÂýÎàæüÙ ç·¤ØæÐ

Ùæ×èçÕØæ ÂÚU Âæç·¤SÌæÙ
·¤è âÕâð ÕÇ¸è ÁèÌ
ßãUè´ ÖæÚUÌ Ùð Ü»æÌæÚU ÙèÎÚUÜñ´ÇU ·¤ôð 

ãUÚUæ·¤ÚU ¿õÍæ ×ñ¿ ÁèÌæ 

ÖæÚUÌ Ùð |
»ð´ÎÕæÁô´ ·¤æ

§SÌð×æÜ ç·¤Øæ
ÙèÎÚUÜñ´Ç ·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ ÅUè-w®
×ð´ ÖæÚUÌ Ùð | »ð´ÎÕæÁô´ ·¤æ
§SÌð×æÜ ç·¤ØæÐ Øã °·¤
×é·¤æÕÜð ×ð´ ÖæÚUÌ ·¤è ¥ôÚU âð
ÎêâÚUð âÕâð ’ØæÎæ »ð´ÎÕæÁ
ÚUãðÐ ÅUè× Ùð Âæç·¤SÌæÙ ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ Öè | ãè ÕæòÜâü âð
»ð´ÎÕæÁè ·¤ÚUæ§ü ÍèÐ ÖæÚUÌ §â
ÅUêÙæü×ð´ÅU ×ð´ ~ ·ñ¤¿ ÀôÇ¸ ¿é·¤æ
ãñ, Áô ¥æØÚUÜñ´Ç ·Ô¤ v® ·ñ¤¿ô´
·Ô¤ ÕæÎ âÕâð ’ØæÎæ ãñÐ
ÙèÎÚUÜñ´Ç Ùð Õ»ñÚU çÈ¤�UÅUè
Ü»æ° ¥ÂÙæ ÕðSÅU ÅUè-w®
S·¤ôÚU ÕÙæ°Ð ÅUè× Ùð | çß·Ô¤ÅU
¹ô·¤ÚU v|{ ÚUÙ ÕÙæ°Ð §ââð
ÂãÜð w®v} ×ð´ ÅUè× Ùð ÙðÂæÜ
·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ v|y ÚUÙ ÕÙæ°
ÍðÐ ÙèÎÚUÜñ´Ç Ùð ÅUè-w® ßÜü÷Ç
·¤Â ×ð´ ¥ÂÙæ ÎêâÚUæ ÕðSÅU
S·¤ôÚU ÕÙæØæÐ ÅUè× §ââð
ÂãÜð w®vy ×ð´ ¥æØÚUÜñ´Ç ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ vx.z ¥ôßÚU ×ð´ ãè
v~x ÚUÙ ÕÙæ ¿é·¤è ãñÐ

ÎéÕ§ü (°Áð́âè)Ð ¥æ§üâèâè Ùð
ÅUè-w® ßÜü÷Ç ·¤Â w®w{ ·Ô¤ Õè¿
ÌæÁæ ÅUè-w® ÚUñ´ç·¤´» ÁæÚUè ·¤ÚU Îè ãñÐ
§´çÇØæ ·Ô¤ çß·Ô¤ÅU·¤èÂÚU Õ„ðÕæÁ
§üàææÙ ç·¤àæÙ ÅUæòÂ-v® ÕñÅUâü ×ð´
àææç×Ü ãô »° ãñ´Ð ©‹ãð´ Âæç·¤SÌæÙ ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ ßÜü÷Ç·¤Â ×ð´ ¹ðÜè »§ü ||
ÚUÙô´ ·¤è ÂæÚUè ·¤æ È¤æØÎæ ç×ÜæÐ

§üàææÙ v| ÂæØÎæÙ ¿É¸·¤ÚU
Õ„ðÕæÁô´ ·¤è çÜSÅU ×ð´ }ßð´ Ù´ÕÚU ÂÚU
Âãé´¿ »° ãñ´Ð çÜSÅU ×ð´ ÅUæòÂ ÂÚU ÖæÚUÌ
·Ô¤ ãè ¥çÖáð·¤ àæ×æü ãñ´Ð »ð´ÎÕæÁè ×ð´
ÖæÚUÌ ·Ô¤ ç×SÅþè çSÂÙÚU ßL¤‡æ
¿R¤ßÌèü ÎéçÙØæ ·Ô¤ Ù´ÕÚU-v ÅUè-w®
»ð´ÎÕæÁ ÕÙð ãé° ãñ´Ð ßãè´,
¥æòÜÚUæ©´Çâü ·¤è çÜSÅU ×ð´ Âæç·¤SÌæÙ
·Ô¤ â§ü× ¥ØêÕ °·¤ ÕæÚU çÈ¤ÚU Ù´ÕÚU-
v ÕÙ »° ãñ´Ð

Âæ·¤ ·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ ÁèÚUô ÂÚU

¥æ©ÅU ãôÙð ßæÜð ¥çÖáð·¤ Ù´ÕÚU-
v- ÖæÚUÌèØ âÜæ×è Õ„ðÕæÁ
¥çÖáð·¤ àæ×æü Âæç·¤SÌæÙ ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ Ç·¤ ÂÚU ¥æ©ÅU ãôÙð ·Ô¤ ÕæÎ
Öè ÅUè-w® Õ„ðÕæÁô´ ·¤è ÚUñ´ç·¤´» ×ð´
Ù´ÕÚU-v SÍæÙ ÂÚU ÕÙð ãé° ãñ´Ð §´‚Üñ´Ç
·Ô¤ çÈ¤Ü âæòËÅU ÎêâÚUð SÍæÙ ÂÚU

·¤æçÕÁ ãñ´Ð ŸæèÜ´·¤æ ·Ô¤ çßSÈ¤ôÅU·¤
Õ„ðÕæÁ ÂÍé× çÙâ´·¤æ Ùð ¥æòSÅþðçÜØæ
·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ ·ñ¤´Çè ×ð´ àææÙÎæÚU àæÌ·¤
ÁÇ¸·¤ÚU ÌèÙ SÍæÙ ·¤è ÀÜæ´» Ü»æ§ü
¥õÚU ÌèâÚUð Ù´ÕÚU ÂÚU Âãé́¿ »°Ð
§´çÇØæ ·Ô¤ çÌÜ·¤ ß×æü Öè °·¤
ÂæØÎæÙ ·¤è ÀÜæ´» Ü»æÌð ãé° ¿õÍð

SÍæÙ ÂÚU Âãé́¿ »° ãñ́Ð
Âæ·¤ ÕñÅUÚU âæçãÕÁæÎæ

È¤ÚUãæÙ ·¤ô Ùé·¤âæÙ- ÎêâÚUè ÌÚUÈ¤
Âæç·¤SÌæÙ ·Ô¤ âæçãÕÁæÎæ È¤ÚUãæÙ w
SÍæÙ Ùè¿ð ÜéÉ¸·¤ »° ãñ´Ð
âæçãÕÁæÎæ ¥Õ zßð´ SÍæÙ ÂÚU
ç¹â·¤ »° ãñ´Ð §´‚Üñ´Ç ·Ô¤ Áôâ
ÕÅUÜÚU ·¤ô Öè ÌèÙ SÍæÙ ·¤æ
Ùé·¤âæÙ ãé¥æ ãñ ¥õÚU ¥Õ ßã |ßð´
ÂæØÎæÙ ÂÚU ç¹â·¤ »° ãñ́Ð

‹ØêÁèÜñ´Ç ·Ô¤ çÅU× âèÈ¤ÅUü ¥õÚU
¥æòSÅþðçÜØæ ·Ô¤ Åþñçßâ ãðÇ ·¤ô Öè
°·¤-°·¤ SÍæÙ ·¤æ Ùé·¤âæÙ ãé¥æ ãñ,
ÕæßÁêÎ §â·Ô¤ ÎôÙô´ Õ„ðÕæÁ ÅUæòÂ-
v® ×ð´ ÕÙð ãé° ãñ´Ð ¥Õ âèÈ¤ÅUü ~ßð´
ÁÕç·¤ ãðÇ v®ßð́ SÍæÙ ÂÚU ç¹â·¤
»° ãñ´Ð âæçãÕÁæÎæ È¤ÚUãæÙ ÖæÚUÌ ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ vz È¤ÚUßÚUè ·¤ô ¹ðÜð »°
×ñ¿ ×ð´ ÁèÚUô ÂÚU ¥æ©ÅU ãé° ÍðÐ 

¥æ§üâèâè ÕñÅUÚU ÚUñ́ç·¤´» ·Ô¤ ÅUæòÂ v® ×ð́§üàææÙ ç·¤àæÙ
ÅUè-w® 

v| ÂæØÎæÙ ·¤è ÀÜæ´» Ü»æ§ü, Âæç·¤SÌæÙ ·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ || ÚUÙ ·¤è ¥æçÌàæè ÂæÚUè ·¤æ È¤æØÎæ

ÃØæÂæÚU

Ù§ü çÎ„è, °Áð́âèÐ  ÅUæÅUæ SÅUèÜ ·Ô¤ àæðØÚU ×ð´ ÌðÁè
·¤æ çâÜçâÜæ ÁæÚUè ãñÐ àæðØÚU ×æ·Ô¤üÅU ×ð´ ¥æÁ
·¤×ÁôÚUè ·Ô¤ Õè¿ ·¤´ÂÙè ·¤æ àæðØÚU v È¤èâÎè ·¤è
ÕÉ¸Ì ·Ô¤ âæÍ wvv.xz L¤ÂØð ·Ô¤ Ù° ãæ§ü ÂÚU Âãé́¿
»ØæÐ Øã ©ÀæÜ ƒæÚUðÜê ·¤æÚUôÕæÚU ·¤ô Üð·¤ÚU ×ÁÕêÌ
â´ÖæßÙæ¥ô´ ·Ô¤ ¿ÜÌð ¥æØæ ãñÐ ÅUæÅUæ ‚æýéÂ  ·¤è §â
·¤´ÂÙè ·¤æ àæðØÚU v® È¤ÚUßÚUè, w®w{ ·¤ô ÕÙð ¥ÂÙð
çÂÀÜð çÚU·¤æòÇü wvv.vz L¤ÂØð ·¤ô ÂæÚU ·¤ÚU »ØæÐ
çÂÀÜð °·¤ ×ãèÙð ×ð´ ÅUæÅUæ SÅUèÜ Ùð vw È¤èâÎè ·¤è
ÁÕÚUÎSÌ ÕÉ¸Ì ãæçâÜ ·¤è ãñ, ÁÕç·¤ §â ÎõÚUæÙ
Õè°â§ü âð´âð�Uâ ×ð´ ®.z È¤èâÎè ¥õÚU ×ðÅUÜ §´Çð�Uâ
×ð´ x.{ È¤èâÎè ·¤è ×æ×êÜè ÕÉ¸Ì ãé§ü ãñÐ

�UØô´ ãô ÚUãè ãñ ÅUæÅUæ SÅUèÜ ·Ô¤ àæðØÚU ×ð´ ÌðÁè ÅUæÅUæ
SÅUèÜ Ùð çÎâ´ÕÚU çÌ×æãè (çß�æ ßáü w®w{ ·¤è ÌèâÚUè
çÌ×æãè) ×ð´ ×ÁÕêÌ ÂýÎàæüÙ ç·¤Øæ ãñÐ ·¤´ÂÙè ·¤è ·¤éÜ
ÂçÚU¿æÜÙ ¥æØ âæÜæÙæ ¥æÏæÚU ÂÚU { È¤èâÎè ÕÉ¸·¤ÚU
z|,®®w ·¤ÚUôÇ¸ L¤ÂØð ÚUãèÐ SÅUèÜ çÕ·ý¤è ·¤è ×æ˜ææ Öè
{ È¤èâÎè ÕÉ¸·¤ÚU Ü»Ö» }.w ç×çÜØÙ ÅUÙ ÚUãèÐ
ãæÜæ´ç·¤, ·¤´ÂÙè ·¤æ   §üÕè¥æ§üÅUèÇè° ×æçÁüÙ çÂÀÜè
çÌ×æãè ·Ô¤ ×é·¤æÕÜð || ¥æÏæÚU ¥´·¤ ç»ÚU·¤ÚU vy.y
È¤èâÎè ÚUãæ, Üðç·¤Ù ¥æ»ð ·¤è â´ÖæßÙæ°´ ©”ßÜ ãñ´Ð

·¤´ÂÙè ·¤ô ©�×èÎ ãñ ç·¤ ¿õÍè çÌ×æãè (ÁÙßÚUè-
×æ¿ü w®w{) ×ð´ ©â·¤æ ÂýÎàæüÙ ÕðãÌÚU ãô»æÐ §â·¤æ
×é�Ø ·¤æÚU‡æ âðÈ¤»æÇü Ç÷ØêÅUè ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ·¤è×Ìô´ ×ð´ vw
È¤èâÎè ·¤æ âéÏæÚU ãñ, çÁââð ÖæÚUÌ ×ð´ ©â·¤è çÕ·ý¤è
âð ãôÙð ßæÜè ¥æ×ÎÙè ×ð´ ÂýçÌ ÅUÙ Ü»Ö» w,x®®
L¤ÂØð ·¤æ §ÁæÈ¤æ ãôÙð ·¤è â´ÖæßÙæ ãñÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ,
ÕðãÌÚU ÂçÚU¿æÜÙ ÜæÖ, Üæ»Ì ×ð́ Ü»æÌæÚU Õ¿Ì,

·¤æÕüÙ ÕæòÇüÚU °ÇÁSÅU×ð´ÅU ×ñ·Ô¤çÙ’×
·¤æ ç·ý¤Øæ‹ßØÙ ¥õÚU ØêÚUôÂ ×ð́ ¥æØæÌ
·¤ôÅUæ ÂýçÌÕ´Ï Áñâð ·¤Î×ô´ âð Öè
×éÙæÈÔ¤ ×ð´ âéÏæÚU ãôÙð ·¤è ©�×èÎ ãñÐ

·¤ÚUèÕ °·¤ âÎè ÂéÚUæÙè Øã
·¤´ÂÙè âÚU·¤æÚU ·¤è w®x® Ì·¤
ÚUæCýèØ ·¤‘¿æ SÅUèÜ ÿæ×Ìæ x®®
ç×çÜØÙ ÅUÙ Âãé́¿æÙð ·¤è ØôÁÙæ ·Ô¤
ÌãÌ ÕÉ¸Ìè ×æ´» ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·Ô¤
çÜ° ¥ÂÙè ÿæ×Ìæ Ü»Ö» y®
ç×çÜØÙ ÅUÙ ÂýçÌ ßáü ·¤ÚUÙð ·¤æ
ÜÿØ Üð·¤ÚU ¿Ü ÚUãè ãñÐ

×ôÌèÜæÜ ¥ôâßæÜ
È¤æ§Ùð´çàæØÜ âçßüâðÁ ·¤æ ×æÙÙæ ãñ
ç·¤ ÅUæÅUæ SÅUèÜ ·Ô¤ àæðØÚU ×ð´ ¥õÚU ÌðÁè

¥æ â·¤Ìè ãñÐ Õýô·¤ÚUðÁ È¤×ü Ùð ƒæÚUðÜê ×æ´» ·Ô¤ ×ÁÕêÌ
¥æ©ÅUÜé·¤, âðÈ¤»æÇü Ç÷ØêÅUè âð ·¤è×Ìô´ ·¤ô ç×Ü ÚUãð
âÂôÅUü, ÿæ×Ìæ çßSÌæÚU ¥õÚU ØêÚUôÂèØ â´ƒæ (§üØê)
·¤æÚUôÕæÚU ×ð´ ÏèÚUð-ÏèÚUð âéÏæÚU ·Ô¤ ¿ÜÌð ·¤´ÂÙè ÂÚU
â·¤æÚUæˆ×·¤ L¤¹ ¥ÂÙæØæ ãñÐ °×¥æð°È¤°â°Ü Ùð
çâÌ´ÕÚU w®w| ·Ô¤ ¥ÂÙð ¥Ùé×æÙ ·Ô¤ çÜ° wy®

L¤ÂØð ÂýçÌ àæðØÚU ·¤æ ÅUæ»ðüÅU ÚU¹Ìð ãé° ÕæØ ·¤è
çâÈ¤æçÚUàæ ·¤è ãñÐ Õýô·¤ÚUðÁ È¤×ü ·¤æ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ ØêÚUôÂ
×ð´ ãæÜæ´ç·¤ çÙ·¤ÅU ÖçßcØ ×ð´ ×éÙæÈ¤æ SÂýðÇ çÚU·¤ßÚUè
¥õÚU ª¤Áæü Üæ»Ì ÂÚU çÙÖüÚU ·¤ÚUð»æ, Üðç·¤Ù âèÕè°°×
¥õÚU â�Ì ¥æØæÌ ·¤ôÅUæ Áñâð â´ÚU¿Ùæˆ×·¤ ©ÂæØô´ âð
·¤è×Ìô´ ×ð´ ¥ÙéàææâÙ ¥æ°»æ ¥õÚU ¥æØæÌ âð ×æçÁüÙ
ÂÚU ÂÇ¸Ùð ßæÜæ ÎÕæß ·¤× ãô»æÐ ÖæÚUÌ ×ð´ ×ÁÕêÌ
ÂýÎàæüÙ ¥õÚU ØêÚUôÂ ×ð´ âéÏæÚU âð ·¤´ÂÙè ·¤è ·¤éÜ ·¤×æ§ü
·¤ô ÕÜ ç×Üð»æÐ
¥æ§üâè¥æ§üâè¥æ§ü çâ�UØôçÚUÅUèÁ

¥æ§üâè¥æ§üâè¥æ§ü çâ�UØôçÚUÅUèÁ ·Ô¤ çßàÜðá·¤ô´
·¤æ Öè ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ âðÈ¤»æÇü Ç÷ØêÅUè âð ·¤è×Ìô´ ×ð´
ÕÉ¸ôÌÚUè, ¥Ùé·¤êÜ ×æ´» ¥õÚU ÚU‡æÙèçÌ·¤ ÿæ×Ìæ çßSÌæÚU
·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ÅUæÅUæ SÅUèÜ ·¤æ ÖæÚUÌèØ ÂçÚU¿æÜÙ Ü´Õè
¥ßçÏ ×ð́ ×ÁÕêÌ ßëçh ·Ô¤ çÜ° ÌñØæÚU ãñÐ 

ØêÚUôÂ ×ð´ ¥æØæÌ çÙØ´˜æ‡æ ·Ô¤ ©ÂæØô´ âð ÙèÎÚUÜñ´Ç ×ð´
·¤´ÂÙè ·Ô¤ â´¿æÜÙ ·¤è ÜæÖÂýÎÌæ ÕÉ¸Ùð ·¤è ©�×èÎ
ãñÐ ¥æ§üâè¥æ§üâè¥æ§ü çâ�UØôçÚUÅUèÁ Ùð Öè ÅUæÅUæ SÅUèÜ
ÂÚU   ÚUðçÅU´» ÕÙæ° ÚU¹è ãñ ¥õÚU â´àæôçÏÌ ÅUæ»ðüÅU Âýæ§â
wz® L¤ÂØð ÌØ ·¤è ãñÐ

ÅUæÅUæ SÅUèÜ ·Ô¤ àæðØÚU Ùð ÕÙæØæ ÙØæ çÚU·¤æòÇü
Ù§üçÎËÜè, °Áð́âèÐ ÅUæÅUæ ‚æýéÂ
·¤è çÎ‚»Á ·¤´ÂÙè ÅUæÅUæ
§ÙßðSÅU×ð´ÅU ·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ çÜç×ÅUðÇ
·Ô¤ àæðØÚUô´ ×ð´ ÌêÈ¤æÙè ÌðÁè ¥æ§ü ãñÐ
ÅUæÅUæ §ÙßðSÅU×ð´ÅU ·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ ·Ô¤
àæðØÚU »éL¤ßæÚU ·¤ô Õè°â§ü ×ð´ vv
Ââð´üÅU âð ¥çÏ·¤ ·Ô¤ ©ÀæÜ ·Ô¤
âæÍ |v~ L¤ÂØð ÂÚU Âãé́¿ »° ãñ́Ð
çÂÀÜð z âæÜ ×ð´ ÅUæÅUæ §ÙßðSÅU×ð´ÅU
·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ ·Ô¤ àæðØÚUô´ ×ð´ z|}
Ââð´üÅU âð ¥çÏ·¤ ·¤è ÌðÁè Îð¹Ùð
·¤ô ç×Üè ãñÐ ÅUæÅUæ ‚æýéÂ ·¤è Øã
çÎ‚»Á ·¤´ÂÙè ¥ÂÙð àæðØÚU ·¤æ Öè
Õ´ÅUßæÚUæ ·¤ÚU ¿é·¤è ãñÐ ÅUæÅUæ
§ÙßðSÅU×ð´ÅU ·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ ·¤æ ×æ·Ô¤üÅU
·ñ¤Â »éL¤ßæÚU ·¤ô x{®®® ·¤ÚUôÇ¸
L¤ÂØð ·¤ô ÂæÚU ·¤ÚU »Øæ ãñÐ

ÅUæÅUæ ‚æýéÂ  ·¤è ·¤´ÂÙè ÅUæÅUæ
§ÙßðSÅU×ð´ÅU ·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ çÜç×ÅUðÇ
¥ÂÙð àæðØÚU ·¤æ Õ´ÅUßæÚUæ (SÅUæò·¤
çSŒÜÅU) ·¤ÚU ¿é·¤è ãñÐ ·¤´ÂÙè Ùð

¥ÂÙð àæðØÚU ·¤ô v® ÅUé·¤Ç¸ô´ ×ð´
Õæ´ÅUæ ãñÐ ÅUæÅUæ ‚æýéÂ  ·¤è §â ·¤´ÂÙè
Ùð ¥�UÅUêÕÚU w®wz ×ð´ v® L¤ÂØð
ÈÔ¤â ßñËØê ßæÜð ¥ÂÙð àæðØÚU ·¤ô
v-v L¤ÂØð ÈÔ¤â ßñËØê ßæÜð v®
àæðØÚUô´ ×ð´ Õæ´ÅUæ ãñÐ çÎâ´ÕÚU w®wz
çÌ×æãè ·Ô¤ àæðØÚUãôçËÇ´» ÂñÅUÙü ·Ô¤
×éÌæçÕ·¤, ·¤´ÂÙè ×ð´ Âý×ôÅUâü ·¤è
çãSâðÎæÚUè |x.x} Ââð´üÅU ãñÐ ßãè´,
Âç�Ü·¤ àæðØÚUãôçËÇ´» w{.{w
Ââð´üÅU ãñÐ àæðØÚU çÂÀÜð z âæÜ ×ð́
z|} Ââð´üÅU âð ¥çÏ·¤ ¿É¸ »°
ãñ´Ð ÅUæÅUæ ‚æýéÂ  ·¤è §â ·¤´ÂÙè ·Ô¤
àæðØÚU v~ È¤ÚUßÚUè w®wv ·¤ô
v®z.z~ L¤ÂØð ÂÚU ÍðÐ ÅUæÅUæ
§ÙßðSÅU×ð´ÅU ·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ ·Ô¤ àæðØÚU
v~ È¤ÚUßÚUè w®w{ ·¤ô |v~
L¤ÂØð ÂÚU Âãé´¿ »° ãñ´Ð çÂÀÜð y
âæÜ ×ð´ ·¤´ÂÙè ·Ô¤ àæðØÚUô´ ×ð´ y®|
Ââð´üÅU ·¤è ÌêÈ¤æÙè ÌðÁè Îð¹Ùð ·¤ô
ç×Üè ãñÐ 

ÅUæÅUæ §ÙßðSÅU×ð́ÅU ·¤æòÚUÂôÚUðàæÙ
çÜç×ÅUðÇ ·Ô¤  àæðØÚU ×ð́ ÌêÈ¤æÙè ÌðÁè 

ÅUèßè°â ×ôÅUÚU, ·¤ô¿èÙ çàæÂØæÇü â×ðÌ v® àæðØÚUô´ ×ð́ ãÜ¿Ü ·¤è ©�×èÎ
Ù§ü çÎ„è, °Áð´âèÐ âðÕè-ÚUçÁSÅUÇü çÚUâ¿ü
°ÙæçÜSÅU ¥õÚU çÜßÜæò‹» ßðËÍ ·Ô¤ â´SÍæÂ·¤
ãçÚUÂýâæÎ ·¤æ ×æÙÙæ ãñ ç·¤ ÖæÚUÌèØ §ç`¤ÅUè
ÕæÁæÚU ¥æÁ âÂæÅU âð Üð·¤ÚU ÍôÇ¸æ
â·¤æÚUæˆ×·¤ L¤¹ ·Ô¤ âæÍ ¹éÜ â·¤Ìæ ãñÐ Øã
L¤ÛææÙ   çÙ�UÅUè ·Ô¤ â´·Ô¤Ìô´ âð â×çÍüÌ ãñ, Áô
¥×ðçÚU·¤è àæðØÚUô´ ×ð´ ·¤Ü ãé§ü ÌðÁè ¹æâ·¤ÚU
ÅUð�UÙôÜæòÁè àæðØÚUô´ ×ð´ ¥æ§ü ×ÁÕêÌè ¥õÚU
°çàæØæ§ü ÕæÁæÚUô´ âð ç×Üð â·¤æÚUæˆ×·¤ â´·Ô¤Ìô´
·¤ô ÎàææüÌæ ãñÐ

çÙ�UÅUè z® ¥õÚU âð´âð�Uâ ·Ô¤ çÙ·¤ÅU ÖçßcØ
·Ô¤ ÂçÚUÎëàØ ÂÚU ÕæÌ ·¤ÚUÌð ãé°, ·¤ôÅU·¤
çâ�UØôçÚUÅUèÁ ×ð´ ãðÇ §ç`¤ÅUè çÚUâ¿ü, Ÿæè·¤æ´Ì
¿õãæÙ Ùð ·¤ãæ, ã×æÚUæ ×æÙÙæ ãñ ç·¤
¥ËÂ·¤æçÜ·¤ âÂôÅUü wzz®®/}x®®® âð
ÕÉ¸·¤ÚU wz{®®/}xx®® ãô »Øæ ãñÐ ÁÕ

Ì·¤ ÕæÁæÚU §â SÌÚU âð ª¤ÂÚU ÕÙæ ÚUãÌæ ãñ,
ÌÕ Ì·¤ ÌðÁè ÁæÚUè ÚUãÙð ·¤è â´ÖæßÙæ ãñÐ
ª¤ÂÚU ·¤è ¥ôÚU, wz~z®-w{®®®/}y|®®-
}z®®® ·¤æ SÌÚU ÌéÚU´Ì ÚUðçÁSÅUð´â ÁôÙ ·Ô¤ M¤Â
×ð´ ·¤æ× ·¤ÚU â·¤Ìæ ãñÐ ÎêâÚUè ¥ôÚU,
wz{®®/}xx®® ·Ô¤ Ùè¿ð ¥æÙð ÂÚU L¤ÛææÙ
ÕÎÜ â·¤Ìæ ãñ; §â SÌÚU âð Ùè¿ð ¥æÙð ÂÚU
·¤æÚUôÕæÚUè ¥ÂÙð ÅþðçÇ´» Üæò‹» ÂôÁèàæÙ âð ÕæãÚU
çÙ·¤ÜÙæ Ââ´Î ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´Ð  ·¤´ÂÙè Ùð àæðØÚU
ÕæÁæÚU ·¤ô âêç¿Ì ç·¤Øæ ç·¤ ©â·¤è Âý×é¹
âãæØ·¤ ·¤´ÂÙè, Üæ§Ù°Á ÂæßÚU Âýæ§ßðÅU
çÜç×ÅUðÇ, ·¤ô âª¤Îè ¥ÚUÕ çSÍÌ Øæç·¤Ù ·Ô¤×
âð v.xz ç×çÜØÙ ÇæòÜÚU ·¤æ ¥æòÇüÚU ç×Üæ ãñÐ
ÖæÚUÌ È¤ôÁü Ùð °ðÜæÙ ç·¤Øæ ãñ ç·¤ ©âÙð
ßèßèÇè°Ù ÅUð�UÙôÜæòÁèÁ ·Ô¤ âæÍ °·¤
â×ÛæõÌæ ç·¤Øæ ãñÐ §â·Ô¤ ÌãÌ ¥æòÅUô×ôçÅUß

¥õÚU ÚUÿææ âçãÌ ·¤§ü Âýõlôç»·¤è-·Ô¤´çÎýÌ ÿæð˜æô´ ×ð´
ÚU‡æÙèçÌ·¤ âæÛæðÎæÚUè ·¤è â´ÖæßÙæ ÌÜæàæè
Áæ°»èÐ

Çæò. ÚUðaèÁÑ È¤æ×æü ·¤´ÂÙè Çæò. ÚUðaèÁ Ùð
ƒæôá‡ææ ·¤è ç·¤ ©âÙð ×·¤ü÷ØêÚUè È¤æ×æü ‚æýéÂ
çÜç×ÅUðÇ âð ÖæÚUÌ ×ð´ Âýô»æ§Ùôßæ ¥õÚU
âæ§�UÜôÂýô»æ§Ùôßæ ÅþðÇ×æ·¤ü ¥õÚU â´Õ´çÏÌ
â´Âç�æØô´ ·¤æ ¥çÏ»ýã‡æ ·¤ÚU çÜØæ ãñÐ

°ÙâèâèÑ ÚUæCýèØ ÚUæÁ×æ»ü ÂýæçÏ·¤ÚU‡æ   Ùð
°Ùâèâè ÂÚU Ù° ¥æòÇüÚU ÜðÙð ÂÚU ÚUô·¤ Ü»æ Îè
ãñÐ

çÁ´ÎÜ âæòÑ ¥×ðçÚU·¤Ù ÂðÅþôçÜØ×
§´SÅUèÅU÷ØêÅU mæÚUæ ç·¤° »° ¥æòçÇÅU ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ·¤éÀ
×égð Âæ° ÁæÙð ·Ô¤ ÕæÎ ·¤´ÂÙè ·¤æ âè×Üðâ
Âæ§Â ·Ô¤ çÜ° °Âè¥æ§ü Üæ§âð´â çÙÜ´çÕÌ ·¤ÚU
çÎØæ »Øæ ãñÐ

»æðËÇ-çâËßÚU �UØê¿ÚU ÂÚU ×æçÁüÙ ãÅUæ·¤ÚU
°×âè°�Uâ Ùð ÅþðÇâü ·¤ô çÎØæ ÌôãÈ¤æ 

Ù§ü çÎ„è, °Áð́âèÐ  ×ËÅUè ·¤×ôçÇÅUè °�Uâ¿ð´Á ¥æòÈ¤ §´çÇØæ  ·Ô¤ àæðØÚU
·¤è ·¤è×Ì ×ð´ »éL¤ßæÚU ·¤ô ·¤æÚUôÕæÚU ·Ô¤ ÎõÚUæÙ x.xw ÂýçÌàæÌ Ì·¤ ·¤æ
©ÀæÜ Îð¹Ùð ·¤ô ç×ÜæÐ ·¤´ÂÙè Ùð ÕéÏßæÚU àææ× ·¤ô °·¤ â·¤éüÜÚU ÁæÚUè
·¤ÚU »ôËÇ ¥õÚU çâËßÚU �UØê¿ÚU ÂÚU Ü»æ° »° ¥çÌçÚUQ¤ ×æçÁüÙ ·¤ô ãÅUæÙð
·¤è ƒæôá‡ææ ·¤è ÍèÐ  ×ËÅUè ·¤×ôçÇÅUè °�Uâ¿ð´Á ¥æòÈ¤ §´çÇØæ  ·Ô¤ àæðØÚU
·¤è ·¤è×Ì ×ð´ »éL¤ßæÚU ·¤ô ·¤æÚUôÕæÚU ·Ô¤ ÎõÚUæÙ x.xw ÂýçÌàæÌ Ì·¤ ·¤æ
©ÀæÜ Îð¹Ùð ·¤ô ç×ÜæÐ ·¤´ÂÙè Ùð ÕéÏßæÚU àææ× ·¤ô °·¤ â·¤éüÜÚU ÁæÚUè
·¤ÚU »ôËÇ ¥õÚU çâËßÚU �UØê¿ÚU ÂÚU Ü»æ° »° ¥çÌçÚUQ¤ ×æçÁüÙ ·¤ô ãÅUæÙð
·¤è ƒæôá‡ææ ·¤è ÍèÐ §â ¹ÕÚU ·Ô¤ ÕæÎ °×âè°�Uâ ·Ô¤ àæðØÚU ¥æÁ
°Ù°â§ü ÂÚU w,y®® L¤ÂØð ÂÚU ¹éÜðÐ ÕéÏßæÚU ·Ô¤ àæðØÚU w,xyv L¤ÂØð ÂÚU
Õ´Î ãé° ÍðÐ °×âè°�Uâ Ùð ÕéÏßæÚU àææ× ÁæÚUè â·¤éüÜÚU ×ð´ ·¤ãæ ç·¤ ßã

»ôËÇ �UØê¿ÚU ·¤æò‹Åþñ�UÅU ÂÚU Ü»æ x ÂýçÌàæÌ ·¤æ ¥çÌçÚUQ¤ ×æçÁüÙ ¥õÚU
çâËßÚU �UØê¿ÚU ·¤æò‹Åþñ�UÅU ÂÚU Ü»æ | ÂýçÌàæÌ ·¤æ ¥çÌçÚUQ¤ ×æçÁüÙ
ßæÂâ Üð ÚUãæ ãñÐ ×æçÁüÙ ãÅUæÙð ·¤æ Øã Èñ¤âÜæ »éL¤ßæÚU, v~ È¤ÚUßÚUè âð
ÂýÖæßè ãô »Øæ ãñÐ â·¤éüÜÚU ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU, »ôËÇ �UØê¿ÚU ·Ô¤ âÖè ßðçÚU°´ÅU
¥õÚU çâËßÚU �UØê¿ÚU ·Ô¤ âÖè ßðçÚU°´ÅU âð Øð ¥çÌçÚUQ¤ ×æçÁüÙ ãÅUæ çÜ°
»° ãñ´Ð ßãè´ ÎêâÚUè ¥ôÚU, °Ù°â§ü ç�UÜØçÚU´» Ùð Öè °·¤ â·¤éüÜÚU ÁæÚUè
·¤ÚU »ôËÇ ¥õÚU çâËßÚU �UØê¿ÚU ÂÚU ×æçÁüÙ ßæÂâ çÜ° ÁæÙð ·¤è ÂéçC ·¤è
ãñ, Áô ¥æÁ âð ÂýÖæßè ãô »Øæ ãñÐ °Ù°â§ü Ùð ¥ÂÙð âÎSØô´ ·¤ô âÜæã
Îè ãñ ç·¤ ßð ¥ÂÙè ÂôÁèàæÙ ·¤ô ©âè ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU °ÇÁSÅU ·¤ÚUð´Ð §â
Èñ¤âÜð âð »ôËÇ ¥õÚU çâËßÚU ·¤æò‹Åþñ�UÅU ×ð´ ·¤æÚUôÕæÚU ·¤ÚUÙð ßæÜð ÅþðÇâü ·Ô¤
çÜ° ×æçÁüÙ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ·¤× ãô Áæ°»èÐ 


